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 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 $$

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 25  1976/3  1898  (a) )

 Wednesday,  Avgust  25,  96.0  Baadra,  3  1898  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 ‘rne  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 क्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 [p=  Mr.  SPEAKER  in  the  chai?

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 राज्यों  के  ऊर्जा  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 #201.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1976  में  राज्यों  के  ऊर्जा  मन्तियों  का  सम्मेलन  प्रायोजित  हुमा

 और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 ऊर्जी  मंत्री  gor  चन्द्र
 :  ate  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।

 विवरण

 हां

 निम्नलिखित  qseaga  निगंय  लिये  गए  थे

 (1)  विद्युत  परियोजनाओं  में  लगने  वाली  भारी  पूंजी  को  देखते  हुए  तथा  यह  समझते

 हुए  कि  देश  के  सभी  भागों  में  जल  विद्युत  एवं  कोयला  साधन  सामान  रूप  से

 उपलब्ध  नहीं  विद्युत  के  बारे  में  योजना  बनाने  में  क्षेत्रीय  दृष्टिकोण  प्रपनाए

 जपने  का  amar  किया  गया  ।  छठी  योजना  के  लिये  नमी  परियोजनाओं  को  शुरू

 करने  की  शीघ्र  पर  सम्मेलवਂ  ने  बल  दिया  ।

 राज्य  बिजली  बोर्डों  के  प्रबंध  का  STTUTA POT  करने  तथा  समूचित  संस्थागत (2)

 व्यवस्था  शुरू  करके  विशेषज्ञता  के  स्तरों  में  वृद्धि  करने  की  arena  को

 दोहराया  गया  ।
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 (3)  वर्ष  1976-77  के  दौरान  2006  मेगावाट  की  नयी  उत्पादन  क्षमता  सतिष्ठापित

 करने  का  लक्ष्य  स्वीकार  किया  गया  |

 (4)
 राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  श्रान्तशिका  वित्तीय  साधन  जुटाने  की

 ४०  ws
 उत्पादन विशेषकर  पारेषण  ait  वितरण  में  होने  वाली  हानियों  को  वास

 की  लागत  तथा  ऊपरी  खर्चों  को  कम  ये  साधन  जटाने  की  झावश्यकता  को

 स्वीकार  किया  गया  |

 ०,  विद्युत  सप्लाई  की  क्वालिटी  में  तथा  उपभोकक््ताग्रां  को  जानें  वाली  सेवा  में

 सुधार  लाने  की  श्रावश्यकता  बलਂ  दिया  गया  ताकि  विद्युत  उत्पादन  में  हुई

 उन्नति  का  पुरा  पुरा  लाभ  ee  व्यवस्था  को  मिल  सके  ।

 (6)  विद्युत  प्रणालियों  को  शीघ्र  समेकित  करने  की  झावश्यकता  पर  बल  दिया  गया

 ताकि  उत्पादन  क्षमता  के  प्रयोग  में  अधिक  कुशलता  लाई  जा  सके  |

 ~ mee
 क ना  रुचे  में  राज्य  बिजली  बोर्डों  को

 (7)  बजट  से  इतर  श्रोतों  से  पर्याप्त  निधियां  प्राप्त

 '  नसोमाय्ों  तथा  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  उनको  ध्यान  q

 रखते  gu  यह  श्रनुभव  गयी  कि  विभिन्न  श्रोतों  से  निधियों  की

 उपलब्धता  को  सरल  करने  की  तथा  बढ़ाने  की  समस्या  का  विस्तार

 वलोकन  किया  जाए  ।

 च्
 सम्मेलन  ने  1975-76  दौरान  राज्यों  में  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  की  भी  समीक्षा

 की  तथा  देश  में  बिजली  के  सुगमता  से  उपलब्ध  होने  तथा  बिजलीਂ  के  बढ़े  हुए  उत्पादन  के  प्रति

 संतोष  व्यक्त  किया  |

 Shri  Rajdeo  Singh:  Sir,  seven  decisions  were  taken  in  the  recently  held  State

 प0जा८ा  Ministers?  Conference
 and  all  the

 seven  decisions  are  very  important.

 According  to  the  first  decision,  aregional  approach  to  power  planning  has  to  be  adopted
 in  view  of  the  fact  that  hydro-electric  and  coal  resources  are  not  available  uniformly  throughout
 the  country.  want  to  know  whether  the  present  power-shortage  can  be  overcome
 ifa  natjonal  power  grid  is  created  2

 Shri  K.  C.  Pant  :  Sir,  the  national  grid  is  already  being  created  and  rigional  grids
 have  also  come  off  fairly  well  and  new  transmission  and  distribution  Jines  are  being  aligned
 there  with.  Thatis  to  say  that  in  one  respect  power  can  be  transmitted  from  one  corner  of  the
 country  to  another,  but  its  connections  are  so  weak  that  they  cannot  be  called  national  grids,
 Therefore,  a  national  gridis  taking  shape  gradually  and  as  and  when  these  lines  are  strengthe-
 ned  they  would  be  able  to  transmit  more  load,  Formation  of  a  national  grid  is  a  evolutionary
 process  which  continues  even  today.

 Shri  Rajdeo  Singh  ;  The  fifth  decision  mentioned  in  the  Statement  is  yery  vital.  It
 is  as  follows  :

 need  for  improving  the  quality  of  power  supply  and  the  setvice  to  the  consumers
 to  enable  the  economy  to  ben  from

 mae
 ac  madein

 the
 power  generation  was

 Sir,  this  decision  is  quite  good  butin  Eastern  U.P.  drought  cotiditions  are  prevailing.  People
 have  sown  some  paddy  and  where  tube-wells  and  canalirrigation  was  available,  power  conneg-
 tions  were  snapped  for  n  ofl-payment  of  as  little  as  Rs.'10/-  as  power  dues.  So,  whether  the  hon,
 Minister  would  direct  the  Electricity  Staff  not  to  snap  these  power  connections  and  they  should
 rather  behave  in  accordance  with  the  times.  How  far  it  is  justi  fied  tosmap  power  connections
 for  non-payment  of  mere  Rs.  10/-  or  Rs.  20/-  onl  y  ?  Whether  the  hon.  minister  would  hold
 taJks  with  the  State  Government  in  this  regard

 Shri  K.C,  Pant:  Yes,  Sir,  I  will  have  a  tajk  with  the  State  government  as  has  been
 suggested  by  the  hon.  Member.  But  when  quality  of  power  is  generally  stressed,  payment  of
 dues  to  the  Electricity  Board  should  also  be  gtressed  upon.  This  obligation  lies  on  both  sides,

 2
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 ts  राम  सहाय  पाण्डे  :  मेरे  विचार  में  राज्यों के  ऊर्जा  मन्त्रियों  का  यह  सम्मेलन  पहली

 बार  श्र  है
 जिसमें  धन  की  कठिनाई  पर  गम्भी  रता

 से  विचार  गया  है  श्रौर  विभिन्न  स्रोतों

 से  धन  की  उपलब्धता  की  समस्या  को  सरल  बनाने  शौर  बढ़ाने  की  समस्या  पर  व्यापक  पुर्नविचार

 की  अ्रावश्यकता  समझी  गई  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  समस्याश्रों  पर  कब  चर्चा  गई  प्रो  उपलब्धता  के  स्रोत

 केबार ेमें  वया  fra  feat  गया  ?  ऊर्जा  मामले  में  झपने  दायित्व  निभाने  के  लिए  अधिक

 धन  श्राप  को  कहां  से  मिलेंगा  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द  ae  कहना  उचित  नहीं  है  कि  गम्भीरता  से
 विचार

 करने  के  लिए

 य  सम्मेलन  पहुला  है  के  के  e  ee  @  e

 श्री  नरेन्द्र  कुसार  सात्वे  :  ६6111  है  कि  यह  खम्मेलन  भ्रन्तिम  नहीं  होगा  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  ।  मैं  इस  बात  की  पुष्टि  करता  हूं  कि  यह  एक  गम्भीर  सम्मेलन  था

 धन  की  उपलब्धि  बढ़ाने  के  बारे  जिसे  वास्तव  में  बजट-बाहूय  वित्त  जाता  है

 wit  हम  चाहते  हैं  किं  न्य  सम्भाव॑नाश्रों  की  खौज  की  जायें  क्योंकि  प्रत्येक  राज्य  बिजली  are

 श्रौर  राज्य  सरकार  के  समक्ष  संसाधनों  की  समस्या  है  ।  विद्यत  उत्पादन  श्रौर  पारेषण  बहुत  महंगा

 हो  गया  है  at  जह  तक  हुम  इन  संराधनों  को  बढ़ाने  के  उपाय  ढ्ढ  पायेंगे  हम  करेंगे  ।  हम  राज्यों

 की  भी  सहायता  करना  चाहेंगे  इसलिए  एक  छोटा  ग्रप  बनाया  जा  रहा  है  ।  जो  वित्त  मन्त्रालय

 तथा  अन्य  सम्बन्धित  एजेन्सियों  के  साथ  परामशं  करके  इन  समस्याश्रों  को  हल  करेगा

 Beato  मेरा  विश्वास है  कि  meagan  जानते  हैं  कि  उन

 संसाधनों  के  मामले  जिनसे  बिजली  पैदा  होती  देश  में  काफी  श्रसंतूलन  है  ।  दक्षिणी  क्षेत्र  में

 विशेषकर  जिस  राज्य  से  मैं  उसमें  हम  लगभग  get  पनबिजली  पर  निर्भर  है  जो  वर्षा

 पर  श्राधारित

 मैं  जानना
 -  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  कर्नाटक  राज्य में  कोई  तापीय  बिजलीघर  बना

 ने
 at  निश्चय  किया  है  था  उसका  विचार

 ग्र्त्य  प्रकार  से  गैर-पतबिजली  संसाधनों  को  दक्षिणी  क्षेत्र

 में  सुदृढ़  बनाने  का  क्योंकि  ् कवल  पनबिजली  योजनाएं  बढ़ाने  से  बिजली  सप्लाई  में  स्थायित्व

 श्र  निरन्तरता  नहीं  ऋ येगी  जो  कृषि  शर  sain  दोनों  के  लिए  श्रावश्यक  है  ?

 थ्रो  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  वास्तव  में  तीन  सम्भावनाएं  हैं  एक  कोयले  दूसरी  तेल  की
 यदि  वह  Hie  त्र  निकट  ही  उपलब्ध  state  तीसरी  श्राणविक  शक्ति  की  ।

 पूरे  दक्षिणी  क्षेत्र  कोयला  wee  लिगनाइट  तमिलनाडु  में  उपलब्ध है  परन्तु  ——

 में  दोनों  में
 से  कोई  भी  उपलब्ध  नहीं  है  श्रौर  न  हीं  दुर्भाग्यवश  तेल  ही  उपलब्ध  श्राणविक

 बिजली  घर  बनाये  जा  सकते  है  उनके  लिए  कुछ  स्थानों  का  चंयन  समिति  द्वारा  चयन  किया  गया

 है  परन्तु  दक्षिणीक्षेत्र
 में  ऐ  से

 बिजली  घर  केस्थान  के  बारे  में  कोई  ्रन्तिम  e frrarar  नहीं  किया  गया

 इस  संब  को  देखतें  हुए  वास्तविक  संमस्था  यह  है  कि  कर्नाटक  में  कुछ  बहुत  अच्छे  स्थान  हैं  जहां
 qafs पर्नाब  जलीघर  बनाए  जा  सकते  हैं  जो  सबसे  सस्ती  श्रौर  स्वच्छ  बिजली  कहलाती  है  ।  क्या  वट
 तापीय  बिजली  बनाना  चाहेंगे  जिसके  लिये उन्हे  बंगाल  शरर  बिहार  जैसे  दूरस्थ  स्थानों  से  कोयला
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 ह लाना  पड़ेगा  या  क्या  ae  mad  पनबिजली  का  विकास  करना  चाहेंगे  ।  यह  एक  कठिन

 निर्णय  है  जो
 उन्हे  सुना  होगा  ।

 श्री  पी  ०
 बेकटासुब्बया  :  ऊर्जा  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  fear  गया  यह  gary  स्वागत  योग्य

 हैं  जिसमें  कि  ऊर्जा  श्रायोजन  के  प्रति  क्षेत्रीय  दृष्टिकोण  श्रपनाने  की  बात  कही  गई  है  ।

 जैसा  कि  मन्त्री  महोदय  ने  शभी  कहा  है  कि  तापीय  तथा  पनबिजली  के  मामले  में  देश  में

 कोई  समरूपता  नहीं  है  श्रौर  दोनों  में  इस  प्रक.र  समावयस्थापित  करना  होगा  जिससे  कि  पाषाण

 आदि
 में  हानि  उठाए  बिना  श्रधिकतम  विजली  प्राप्त  की  जाये  श्रौर  कयोंकि  aires  प्रदेश  में

 ते कोयला  प्रचुर  मात्रा  में  शिल्प  ge  इयलिये  क्या  वहा  एक  बड़ा  तापीय  बिजली  ae

 बनाने  के  लिए  कोई  fore  किया  गया  विशेषकर  कोयला  क्षेत्र  में  ही  wale  कोठागूडम  में  et

 बिजली  मद्रास  ate  कर्नाटक  जहां  भी  कमी  हों  सप्ल.ई  जा  सकती  है  कि  ऊर्जा  मन्त्रियों

 ने  निणंय  किया  है  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  ब पन्त ब  ऊर्जा  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  बड़े  तापीय  बिजलीघरों  के  स्थान

 पर  विचार  नहीं  किया  गया  था  ।  मैंने  अभी  बताया  कि  weer  में  कोयला  तमिलना
 ड

 में  लिंग

 नाइट  उपलब्ध  है  शौर  इस  प्रकार  दोनों  में  माल  उपलब्ध  है  ।  दोनों  में  से  हमें  एक

 को  चुनवा है

 श्री  aur  श्रहमद  श्रागा  :  विवरण  के  अनुसार  ay  1976-77  में  नई  बिजली  की  उत्पादन

 क्षमता  का  2,000  मैगावाट  का  लक्ष्य  है  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मेरे  राज्य  में  उड़ी

 बिजली  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ?

 थी  कृष्ण  ee  फ्न्त कके  वह  पनबिजली  योजना  दी  गई  सुची  के  श्रनुसार  1977  में  पूरीਂ  नहीं

 होगी  ।  इस  भय  मैं  ae  नहीं  बता  सकता  कि  क्या  उस  पर  विचार  हु  था  या  नहीं  ।  इस  सूची

 में  तो  उन्हीं  परियोजनाश्रो  का  उल्लंख  है  जो  1977  में  पुरी  की  जायेगी  ।

 भी  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  इस  सभा  में  राष्ट्रीय  ऊर्जा  नीति  पर  wat  चर्चा  होती  रही

 ऊर्जा  स्रोतों  के  क्षेत्रीं य  असन्तुलन  के  कारण  निर्णय  किया  गया
 है  कि

 er  यह  सुनिश्चित  करे  कि

 भविष्य  में  ऊर्जा  उत्पादन  का  झायोजन  सन्तुलित  ढंग  से  हो  ।  राष्ट्रीय  fas  किसी  एक  क्षेत्र  की  कमीं

 पूरी  करने  ate  feat  दूसरे  da  में  afar  बिजली  कमी  wa  क्षेत्र  को  देनें

 केलिये  इस  को  देखते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  at  1976-77
 के  लिये

 2,600  मेगावाट  के  लक्ष्य  ह. में वष॑  1976-77,  1977-78  झ्रौर  ५ श्राग  के  वर्षों  के
 देश  की

 झानश्यकताओओं  का  ख्याल  रखा  गया  है  या  क्या  यह  लक्ष्य  केवल  1976-77  वर्ष  के  लिये  ही  हैं  ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  2,600  मेगावाट  बिजली  में  तापीय  ale  पनबिजली  के

 के  अलावा  arate;  ख्रोतो  से  उत्पन्न  बिजली  भी  शामिल  है
 ?

 Bon  चख  पन्त  :  इसमें  केवल  तापीय  श्रौर  पनबिजली  ही  शामिल  है  ।  हमारे  यहां  पन  भ्रौर

 तापीय
 चाल  नहीं  दोनों  प्रकार  की  बिजली  योजनायें  है  ।  वर्ष  9.0 767.0  में  कोई  भी  परमाणु

 बिज  लौघद

 चालू  नहीं  होने  वाला  है  ।  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  बह  मौटे  तौर  पर  सरकार  का  ही  दृष्टिकोण  है  हम

 कमी  वाले  क्षेत्रों  को  अधिकता  वाले  क्षेत्रों  से  बिजली  सप्लाई  करने  का  प्रबन्ध  करते  इससे

 कल  मिलाकर  पूरा  देश  बिजली  के  मामले  में ग्रात्म  निभर  हो  जाना  चाहिये  ।  जहां  तक  लक्ष्य  का

 सम्बन्ध  हैद से  परियोजनाशं  की  प्रगति  के  पर  निश्चित  किया  जाता  की  गई  प्रगति

 को  झौर  तेज  करके  2,600  मेगावाट  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  का  प्रयास  किया  जायेंगा
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 की  feat  पर  फुटकर  विक्रेताओं  के  लाभ  की  मात्रा

 *  202.  श्री  झार
 ०  एन  ०  बसत  :  क्या  नागरिक  पुति ,प्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  फूटकर  विक्रेताश्नों  के  लिये  वस्तुभ्रों  की  fast  पर  लाभ

 श  मात्रा  निर्धारित  करने  क्  है

 क्या  इस  मात्रा  के  निर्धारित  न  किये  जाने  के  कारण  ही  खरीददारों  को  वस्तुभ्नों

 के  थोक  मूल्य  कम  हो  जाने  पर  भी  कोई  लाभ  नहीं  पहुंच  पाता  त्रौर

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  के
 लिये  क्या  तंत्र  बनाया  जा  रहा

 नागरिक  र्पति  श्योर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  To  सा ०

 से  wa  तक  भारत  सरकार  ने  कुछ  नियंप्रित  वस्तुभ्रों  को  छोड़वार  खुदरा  विक्रेता

 =  लिये  लाभ  की  मात्रा  निर्धारित  करने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  care  नहीं  किया है  ।

 सरकार  को  इस  वात  की  जानकारी  है  कि  विशिष्ट  वस्तुभ्रों  के  थोक  मूल्यों  में

 कमी  होने  पर  भीं  उन  के  खुदरा  मूल्य  कम  नहीं  होते  त्र  खुदरा  को  लाभ  की  मात्रा

 नत  अ्रधिक  रहती  है  ।  इसलिये  सरकार  चुनी  aequi  पर  अलग-सलग  रूप से  ध्यानपुवंक  विचार

 करना  चाहती  है  ।  कुछ  राज्यों  ने  इस  बारे  में  पहले  ही  कायवाही  श्रारम्भ  कर  दी

 उदाहरण  के  दिल्ली  प्रशासन  ने  मूल्य  समीक्षा  समिति  बनाई  णिसने  चुनी  भ्रावश्यक

 स्तु्नों
 के  लिये  लाभ  की  मात्रा  निर्दिष्ट  की

 श्री  प्रार  ०  एन  ०  बमन  :  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  किन  कतिपय  नियन्त्रित
 वस्तु

 पर  खुदरा  दुकानदारों  के  लाभ  की  मात्रा  निश्चित  की  गई  है  ?

 श्री  Zo At<  जार्ज
 :  दिल्ली  में  सभी  प्रकार  की  बेगमी  चावल  wiz  काले  चने

 थोक  अर  म्यों  में  दस  प्रतिशत  का  अधिकतम  अन्तर  निश्चित  किया  गया

 चीनी के
 मामले

 में  थोक  व्यापारी को  3  Bo  प्रति  क्विटल
 का

 लाभ  लेने  की  छुट  है  ।  जो

 सिल-बाहर  मूत्य
 दलाई  अर  चुंगी  की  भ्रदायगी  के  बाद  के  मूल्य  पर  होगा  ।  खुदरा  दुकानदार

 को  खाली  बोरी  के  अलावा  दो  रुपये  प्रति  feaca  लाभ  कमाने  की  अनुमति है  ।  खाद्य  तेलों

 में  तथा  वनस्पति  के  मामल  में  खुदरा  दुकानदार  को  के  टीन  पर  1  रुपया

 mic  खाली  टीन  मिलेगा  ।  बेसन  बनाने  बालों  के  लिय  लाभ  की  सीमा  Bo  प्रति

 क्विंटल  निरषिचित  की  गई  ।  वनस्पति  घी  छोड  कर  सरसों  के  तल  तथा

 meq  खाद्य  तेलों  पर  16  किलो  के  टीन  पर  1°25  रुपय  को  लाभ  कमाने  की  छट  ।

 TH  ्रौर  दालों  के  श्र्घ  थोक  व्यापारियों  को  asfend  लाभ  की  छूट है  इन  से  माल

 खरीदने  वाले  खुदरा  दुकानदारों  को  8  प्रतिशत  लाभ  कमाने  की  अनुमति  है  1

 थी  ग्रार
 ०  एन  ०  किन  राज्यों  ने  ऐसे  कदम  उठाये  हैं  alt  अन्य  वस्तुभ्रों  को

 चुनने  के  बारें  में  इस  समय  सरकार  के
 मन

 में  क्या  है
 ?

 श्री  Toc  जाज  :  हमने  बताया  है  कि  थोक  खुदरा  दुकानदारों

 TT  श्रन्य  वितरण  से  बातचीत  के  बाद  कुछ  राज्यों  ने  कार्यवाही  की  दिल्ली

 प्रशासन  ने  भी  कुछ  कदम  उठाये हैं  ।  महा'राष्ट्र  में  भी
 कुछ  बहुत  प्रभावी कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 कुछ  महत्पूर्ण
 मामलों  में  गुजरात  ने  भी  काफ़ी  प्रगति  की  है  ।  इसी  प्रकार  राज्यों

 में  कई  प्रकार  के  कदम
 a

 गये  हैं  यद्यपि
 मेरी  सूची  waar  नहीं
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 मूल  दृष्टिकोण  के  बारे  में  इन  सभी  प्रयासों  का  afar  श्राशय  यह  सुनिश्चित  करना

 है  कि  उपभोक्ता  को  वस्तुयों  उचित  मूल्य  पर
 मिलें

 |  इस  प्रकार  केवल  उत्पादन  लागत  ही

 संगत  नहीं  है  भ्रपितु  वितरण  व्यय  भी  महत्वपूर्ण  है  ।  स्वाभाविक है  कि  थोक  व्यापारियों  शर

 कुछ  मामलों  में  सोल  बिक्री  एजेंसियों  की  व्यवस्था  बनाये  रखी  जायें  ।  खुदरा  दुकानदारों

 के  लाभ  की  मात्रा  का  भी  प्रश्न  है  |  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  वितरण  लागत

 घटानी  होगी  ate  तभी  उपभोक्ता  को  कुछ  मिल  सकेगी  इस  समय  हम  श्रधिक  खपत

 वाली  aaa  वस्तुभ्नों  के  वितरण  की  योजना को  सफल  बनाना  चाहते  है  ।

 श्री  एम  ०  राम  गोपाल  मूल्य  नियंत्रण  केवल  बड़े  शहरों  श्रौर  नगरीय  क्षेत्रों

 में  प्रभावी  है  ।  गांवों  में  बिल्कुलਂ  मूल्यों  पर  नियंत्रण  नहीं है  ।  गांवों में  नियंत्रित  मूल्यों  पर  वस्तृभ्नों

 की  बिक्री  हेतु  मंत्री  महोदय  का  क्या  योजना  बनाने  का  विचार  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  प्रश्न  योजना  के  बारे  में  नहीं  यह  तो  बड़ा  व्यापक  प्रश्न

 डा
 ०

 रानेन  श्राज  जब  कि  देश  में  एक  श्रोर  सरसों  का

 मंगफ़ली ९  का  तेल  ate  चीनी  इत्यादि  का  प्रचुर  मादा  में  उत्पादन  हुआ  है  वहां  दूसरी

 ओर  मार्च  से  निरंतर  उनके  मूत्यों  में  दिन  प्रतिदिन  वृद्धि  होती  जा  रही  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  ने  मूल्यों  पर  नियंत्रण हेतु  इन  के  विशेषकर  स्तरों

 के  वितरण  को  श्रपने  श्रधिकार  में  लेकर  जनवितरण  प्रणाली  द्वारा  इनका  वितरण  करने  पर

 विचार  किया  है  ताकि  वस्तुभ्नों  के  थोक  मूल्यों  att  खुदरा  मूल्यों
 के  बीच  विषमता  तथा  wa

 विरोधाभासी  कठिनाइयों  को  दूर  किया  जा  सके
 ॥

 mua  महोदय
 :

 यह  नीति  संबंधी  प्रश्न  इस  प्रश्न का  संबंध  चल  रही  योजना  से

 ् थि  ।  श्राप  पुछ  रहे  हैं  कि  सरकार  वर्तमान  परिस्थितियों  में  इन  वस्तुभ्ों  के  वितरण  को

 ay  हाथ  में  लेगी  ।  यह  एक  fara  बात है

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  Aled  :.  दूरवर्ती  क्षेत्रों  में  भ्रनियंत्रित  मूल्य  पर  बिकने  वाली  वस्तुओं

 के  मनमाने  दाम  लगाये  जाते  हैं  सामाजिक  श्रावश्यकता  की  पुर्ण  उपेक्षा  की  जाती  है  ।

 खुदरा  व्यापारी  बिक्री  मूल्य  को  बढ़ा  देते  हैं  यह  बहुत  भ्रनुचित  है  श्रौर  इसको  रोकना

 बड़ा  कठिन  जाता  जब  कलक्टर  जिलों  में  दुकानदारों  &  इस

 मामले  पर  बताथा  गया  व्यय बातचीत  करते  हू  इन  दुकानदारों  द्वारा

 की  जांच  करना  असंभव  होता  है  क्योंकि  एक  मामले  में  किसी  का  खर्चा  100  होता  है  तो

 दूसरे  का  उसी  पर  200  श्रौर  तीसरे  का  700  होता  उन  के  लाभ  are  हानि  के  vat

 की  जांच  नहीं  की  जा  सकती  ।  सरकार  को  किसी  वस्तु  का  लागत  मूल्य  तथा  उस  पर  faa

 जाने  वाला  लाभ  निर्धारित  करने  में  क्या  कठिनाई  है  यदि  सरकार  इस  मामले  में  कुछ

 नहीं  करती  है  तो  वह  एक  प्रकार  से  श्रकुशल  वितरण  प्रणाली  को  बढावा  देती

 श्री  To  सी  ०  जाज  :  पहले  प्रश्न  के  उत्तर  में  मैंने  बताया  है  कि  सारी  प्रक्रिया  में

 हम  तीन  चार  महत्वपूर्ण  चरणों  जैसाकि  उत्पादन  वसूली  कुछ  मदों  का  श्रावंटन  परिवहन  श्रौर

 वितरण  इत्यादि  पर  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  वितरण  के  बाद  ही  उपभोक्ता  को  पता  चलेगा  कि  उसे

 राहत  महसूस  हो  रही  है  अथवा  कि  हानि  हो  रही  है  ।  हमारा  प्रयास  यह  है  कि  निर्माण  लागत

 को  घटाया  जाये  तथा  साथ  ही  वितरण  के  खर्चे  को  भी  कम  से  कम  किया  जाय  उन  स्तरों
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 पर  खर्चा  बिल्कुल  घटाया  जाये  अ्रथवा  उन  एऐंजसियों  इत्यादि  को
 बिल्कुल

 समाप्त  कर  दिया  जाये

 जोकि
 वितरण

 के  कार्य  में  महत्तपुर्णे  भूमिका  नहीं  अदा  कर
 रही

 हूं  SaETU  कुछ  मामलों

 में  एकमात्र  feat  ऐजेंसी  जोकि  स्वंय  कुछ  भी  महत्वपुर्ण  कार्य॑  नहीं  करती  लेकिन  मुनाफ़ा

 लैकर  वस्तुयें  एक  जगह  से  लेकर  दूसरी  गह  दे  देती  हैं  ग्र्त  हम  ऐसे  विभिन्न  स्तरों  पर  होने

 वाले  मुनाफ़ों  को  रोकना  चाहते  हैं  ।  पुरी  योजना  का  उद्वेश्य  वितरण  व्यय  को  न्यूनतम

 उपभोक्ता  को  श्रधिकतम  राहत  पहुंचाना  है  ।

 ज्यर-भाटे  को  शाक्ति  उत्पादन

 203.  a  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पौर  कच्छ  को  खाड़ियों  में  को  शक  त  के  विकास सेਂ  देश

 में  च्यलोस  प्रतिशत  faaq  उत्पादन  किया  जा  सकता  श्र

 यदि  तो  ज्वार-भाट  की  शक्ति  का  उपयोग  के  लिये  क्या  का्यवाहीਂ

 को  जा  रही

 ऊर्भा  पो  (Tt  esa  )  ate  (a)  प्रारम्भिक  a  पता  चलो

 है  कि  तौर  पर  खम्भात  और  कच्छ  की  खाड़िपों  में  ज्वार  भाटे  a  काफी  मात्रा

 में  बिजलीਂ  का  उत्पादन  करने  की  संभावना  है  इश  तरीके  से  बिजली  का  उत्पादन  करने  कीਂ

 तकतोंको  श्राथिक  stags  श्रमी  सुनिश्चित  की  जानी हूं  ।

 थ्रो  mee  am  में  बिजली  ar  समग्र  कभी  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानना  च्यहता हूं fe  क्या  ज्वार-भाटे  से  बिजली  उत्पादन  के  व्यवहारिक  संभावित

 संसाधनों  के  पता  लगाने  aia  में  कोई  श्रतवर्ती  श्रध्पय्रत  किये  गये  हैं  तथा  तापीय  तथा

 परमाणु  बिजलों  उत्पादन  को  लागत  की  तुलना  में  यह  लागत  कितनी  है  तथा  यदि  हां  तो

 इस  वारे  में  धीमी  प्रति  के  क्या  कारण  ?

 श्री  ज्र्णय  चन्द्र  पन्त  सबसे  प  तो  मैं  य े  बताना  चाहा  हुं  कि  अराज  देश

 मेँ  बिजली  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  जहां  तक  मख्य  प्रशन  का  संबंध  है  ज्वार-भाट  से

 बिजली  उत्पादन  को  कम  प्राथमिकता  देने  के  कुछ  कारण  हे  प्रथम  यह  है  कि  इसकी  संभाव्यता

 दंश  के  tat  कुछ  क्षेत्रों  तक  ही  सोमित  है  श्र्त  इसका  प्रभाव  थो  नाम  मात्रा  ar  होगा

 था  स्थानीय  क्षेत्र  को  लाभ  होगा  दूसरा  प्रारम्भ  में  इस  पर  खर्चा  बहुत

 श्रायगा  तीसरे  यह  बिजली  भी  कुछ  स्थिर  किस्म  की  नही ंहै  सार  इससे  कितनी  बिजली  उत्पन्न

 कीਂ  जा  सकती  है  ।  यह  ज्वार-भाटे  तथा  ज्वार-भांटे  की  रफतार  पर  निभर  करता  हो

 सकता  है  कि  इससे  कुछ  भी  बिजली  उत्पादन  नहों  ait  यह  भी  हो  सकता  है  कि  एक  विशेष

 मात्रा  में  बिजली  उत्पन्न  हो  ।

 जहां  तक  इस  दिशा  में  सामान्य-प्रगति  का  ata  है  सकत  राष्ट्र  बिकास  परियोजन

 विशेषज्ञ  ने  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्र  सरकार  से  बातचीत  की  थी  तथा  श्रध्ययनਂ  करने  के

 बाद  श्रपना  प्रतिवेदन  पेश  किया था  ।  उसके  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  गया  है  ।  उस  ने

 झांकडों  को  इकट्टा  करना  गणितीय  पद्धति  श्रपनाने  श्रादि  सुझाव  देकर  समस्या  का  हल  करन
 का  प्रयत्न

 किया

 है  राज्य  सरकार  से  बातचीत  करके  इस  प्रतिवेदन  पर  श्रागे  कार्यवाही  की

 जा  रही है
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 श्री  मैं  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ज्वार-भाटे  से  बिजली  उत्पन्न  करने

 के  लिये  aaa  उपकरण  भारत  में  बनाये  जा  सकते  हैं  तथा  क्या  इसके  लिये  तकनीकीਂ

 सहयोग  की  झ्रावश्यकता  है  श्रौर  यदि  हां  तो  किन  देशों  से  यह  सहयोग  लिया  जा  सकता  है  तथा

 इस  दिशा  में  हमारे  क्या  प्रयत्न  रहें  हैं

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  :  faze  में  केवल  एक  ही  देश  है  जो  ज्वार-भाठे  से  बिजली  उत्पन्न

 करता  है  ।  ae  देश  फ्रांस  जिसके  लोरेख  नगर  में  यह  बिजली  उत्पादित  को  जाती
 है

 ।

 ज्वार-भाटा  बिजली  घर  कई  वर्ष  ge  स्थापित  किया  गया  था  तथा  वह  बिजली  उत्पादन  का

 कार्य
 कर  रहा  है  ।  इस  प्रकार  के  बिजली  घर  बिजल  उत्पनन  करने  में  श्राने  वाली

 कठिनाइयों  का  श्रनुभव  इसी  बात  से  लगाया  जा  सकता  है  कि  फ्रांस  ने  ऐसा  दूसरा  बिजली

 घर  नहीं  बनाया  है  ।  जहां  तक  मूझे  जानकारी  है  वाणिज्यिक  स्तर  पर  विश्व  के  किसी  देश  में

 ऐसा  बिजलो  घर  नहीं  है  ।  जहां  तक  उपकरण  बनाने  का  संबंध  है  मेरे  विचार  में  किसी  विशेष

 उपकरण  की  श्रावश्यकता  नहीं  होती  ।  जब  ज्वार-भाटे  रफ्तार  तेज  होती
 हैं

 पानी  रोक  कर  बिजली  पैदा  की  जाती

 aqt  माधुर्य  glee  :  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  परियोजना  विशेषज्ञ  ने  पश्चिम  art

 ate  सुदंरबन  क्षेत्र  की  नदियों  के  पानी  से  बिजली  उत्पन्न  करने  की  संभाव्यता  बारे  में

 श्रध्ययन  किया  था
 ।  यदि  हां

 तो  समिति  का  प्रतिवेदन  कया
 है

 श्र  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  ।  जी  पश्चिम  बंगाल  का  दौरा  करने  वाले  इस  विशेषज्ञ  ने

 पश्चिम  बंगाल  सुदंरबन  क्षेत्र  तथा  एक  श्रत्य  स्थान  की  छोटी  नदियों  के  ज्वार-भाटों  से  बिजली

 उत्पन्न  करने  की  संभाव्यना  की  थी  ।  मेरे  विचार  में  पश्चिम  बंगाल में  इस  प्रकार  की  बिजली

 उत्पादन  को  संभाव्यता  कम  है  तथा  लागत  श्रपेक्षाकृत  श्रधिक
 है

 लघ  उद्योगों  की  गणना

 १207.  श्री  राजा  कुलकर्णी  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  उद्योगों  की  गणना
 aqet  रिपोर्ट

 सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दो  गई
 है

 ;

 उस  की  मुख्य  बातें  कया हैं  ;  शौर

 लघु  उद्योगों  की  वित्त  प्रौद्योगिकी  कच्चा  माल  श्रौर  उत्पादों  के  विपणनਂ  संबंधी

 के  बारे  में  सरकार  की  कया

 उद्योग  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 ए०

 पी०  :  से  :  एक  विवरण

 परभा  पटल  पर  रखा  जाता है

 विवरण

 हां

 श्रांकड़े  एकत्रित  क्ररने  के  लिये  19079 f  ld  को  श्राधार  मान  कर  लघु
 उद्योंगों  की  गणना  1973-74  में  की  गई  थी  इस  को  उद्योग  निर्देशकों  के  पास  पंजीकृत

 लघु  उद्योग  एकको  तक  सीमित  car  गया  था  तथा  इसमें  लघु  उद्योग  बो  के  श्रधिकार  क्षेत्र  में

 झाने  ag  लघु  उद्योग
 भी  सम्मिलित  थे  ।
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 गणना से  यह  पता  चला  है  कि  इंस  क्षेत्र  के  कुल  उत्पादन  मलय में में  1971  के

 मुक्ताबले  31  प्रतिशत  तथा  1970  at  TTT  1971  में  25  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 चालू  मूल्य  पर  वर्ष  1973  में  उत्पादन  में  18  प्रतिशत  की  वृद्धि  होने  का  श्रनुमान  है  जिससे

 ्  के  कुल  झाकड़े  3420  करोड़  रु०  हो  जायेंगे  जबकि  यह  1972
 में

 2900  करोड़

 Go  थे  ।  वर्षे  1974  में  उत्पादन  मृत्य  4932  करोड़  रु०  था
 ।

 जिस  में  ह  1975  में  18

 प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  atc  विद्यमान  मुल्य  पर  उत्पादन  के
 कुल  श्रांकड़े  बढ़कर

 5742  करोड़

 Bo  हो  गये

 गणना  के  श्रनुसार  1972  तक  मांग  की
 श्रपर्याप्त  श्राथिक  कच्चे  माल

 की  कमी  ait  कुप्रबन्ध  श्रादि  कारणों  से  66,161  एकक  बन्द  किये  गये
 थे

 ।

 सरकार  को  लघु  उद्योग  एककों  की
 वित्तीय  प्रौद्योगिकोय

 कच्चे  साल  ate  विपणन

 संबंधी  कठिनाइयां  मालूम  हैं  उपलब्ध  संसाधनों  से  लघु  उद्योग  एककों  को  श्रावश्यक  सहायता

 प्रदान  करने  के  लिये  सरका र  द्वारा  श्रनेक  श्रभ्युपाय  किये  गये  हैं  ।  उनमें  से  प्रमुख  निम्नलिखित  हैं  क

 1  ci I  उद्योग  क्षेत्र  के  सभी  उत्पादक  प्रयासों  के  संबंध  में
 जो

 श्राथिक  दृष्टि  से

 जीव्य  है  ।  उदार  शर्तों  पर  वित्त  की  व्यवस्था  करने  की  बकों  की  नीति

 रही  है  जवे  बैंक  ने
 बैंको  को  सुचित  किया था  कि  छोटा  ऋण  लेने

 वालों  कीं  विशेषकर  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़  क्षेत्र  के  लोगों  की  ऋण

 संबंधी  WTAIARAAT  की  ate  विशेष  ध्यानਂ  दिया  जाना  चाहिये  ।  लघु

 उद्योगों  की  ऋण  प्राप्त  करने  संबंधी  कठिनाइयों  भर  पर  लघु

 उद्योग  ate  से  संबद्ध  ऋण  सुविधा्रों  संबंधी  स्थायी  समिति  at  बैठकों  में

 विचार  विमश  किया  जा  रहा  है  ।  लघ  उद्योगों  की  की  जांच  करने

 तथा  लघु  उद्योगों  को  संस्थानों  से  वालीਂ  वित्तीय  सुप्रवाही  श्रट्ायता

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  विकास  शआ्रायुक्त  की  श्रध्यक्षता  में

 एक  समिति  का  गठन  किया  गया  स्मिति  द्वारा  सितम्बर  1976  के

 et  तक  श्रपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  देने  की  है  ।

 2.  लघु  उद्योगों  की  उत्पादकता  उनके  कायें  भिष्पादन  विशेष  रूप  से  निर्यात  बाजारों

 में  सुधार  करने  के  लिए  टा  उद्योग  विकास  संगठन  ने  एक  श्धुनिकीकरण

 कार्यक्रम  अपनाया  शुरू-शुरू  में  10  उद्योगों  को  श्राधुनिकीकरण  के  लिए

 चुना  गया  था  शर  हुर  mat  वर्ष  में  10  उद्योगों  को  इसके  लिए

 चुना  जाना  था
 ।  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम के  के  रूप में  लघु  उद्योग

 विकास  संगठन  ने  विभिन्न  राज्यों  में  झ्ाधुनिकी करण  के  लिए  चुने  गए  विभिन्न

 उद्योगों  में  प्रौद्योगिकी  हस्तान्तरण  कार्यकलापों  श्रौद्योगिक

 ष्टियों  शर  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  आदि  का  ग्रायोज॑न  किया  था

 3  भ्रधिकतर  कच्चे  मालों  की  कमी  नहीं

 4  सरकारी  भण्डारों  के  खरीदा  कार्यक्रम  के  श्रतगंत  केवल लघु  उद्योग  एककों  द्वारा

 सम्भरण  के  लिए  198  वस्तुप्रों  की  सूची  में  बढ़ाकर  1975  में

 से न  बनाए  जा  सकने  वालें  उपकरणों 222  वस्तुएं  कर  दी
 गई  हैं  ।  लघु  एककों
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 का  पता  लगाने  के  उद्देश्य  से  सरकारी  aa  के  तथा  अन्य  उपक्रमों  का  सर्वेक्षण

 करने  के  लिए  विशिष्ट दलों  की  स्थापना की  गई  थी  लघु  उद्योगों  को

 कित  विपणन  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  पांच  व्यापार  केन्द्रों  की  स्थापना

 सम्बन्धी  द्वारा  एक  योजना  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई

 5  स्थिति  में  सुधार
 करने  के  लिए  बैकों  श्नौर  राज्य  सरकारों  के  परामर्श से

 पाय  किए  गए  बन्द  संकटग्रस्त  एककों  की  समस्याश्रों का

 करने  के  लिए  विकास  श्रायुक्त  ने  चार  केन्द्रों

 श्रलवर  श्रोर  श्रहमदाबाद  का  सर्वेक्षण  किया  था  ।  राज्य  सरकारों

 से  इस  प्रकार  का  अ्रध्ययन  करने  का  wave  किया  war  संकटग्रस्त

 एककों  को  समन्वित  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  समन्वय

 समितियां  गठित  करने  का  भी  उनसे  wade  किया  गया  15  राज्यों  /

 संघ  शासित  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  की  समितियों  का  पहले  ही  गठन  किया  जा

 चुका  भारतीय  स्टेट  ae से  श्रलग  श्रलग  मामलों  की  जांच  करने  श्रौर  ऋण

 अ्रदायगी  के  लिए  फिर  से  समय  निर्धारित  करने  के  लिए  श्रनुरोध  किया  गया

 है  ताकि  एककों  को  पुनंजोवित  करने  में  सहायता  सिल  सके

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  विवरण  में  कहा  गया है  कि  1972  को  श्राधार  वर्ष
 के

 रूप  में

 माना  गया  है  श्रौर  इस  वर्ष  तक  66,000  एकक  मांग  की  कमी  तथा
 श्रपर्याप्त  alias  सहायता

 ba
 के  कारण  बन्द  किए  यद्यपि

 सरकार  लघु
 पैमाने  के  उद्योगों  को  हर  सम्भव  सहायता

 रही  है  फिर  भी  उनकी  समस्याएं  दिन  प्रति  दिन  जटिल  होती  जा  रही  हूँ  ।  क्या  मंत्री  महोदय  हमें

 बताएंगे  कि  चमड़ा  तथा  उद्योगों  के
 .  66,000  एककों  की  सहायता

 हेतु  क्या  विशिष्ट  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दस्तकारी  के  विकास  तथा  कृषि

 उत्पादों  के  विपणन  हेतु  क्या  कार्यक्रम  है  ।

 att  Toute  aati:  छोटे  एककों  के  रूण  हो  जाने
 के

 4  मुख्य  कारण  कच्चे  माल

 की  श्रपर्याप्त  श्राथधिक  विपणन  समस्या  तथा  कुप्रबंध  |  जहां  तक  कच्चे  माल  की

 उपलब्धता  की  संबध  है  पोलीथीन  को  छोड़कर  wer  वस्तुभों  के  मामलों  में  स्थिति  काफी  सुधरी

 उसकी  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  हम  श्रायातित  कच्चे  माल  ने  मूल्य  में  कमी  करने  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  ताकि  उपभोक्ताओं  को  श्रायतित  कच्चे  माल  के  लिए  स्वदेशी  कच्चे  माल  के

 बराबर  ही  मूल्य  चुकाना  पड़े  ।  जहां  तक  श्रपर्याप्त  श्राथिक  सहायता  का  संबंध  है  राज्य

 पर  इसके  लिए  समितियां  बनाई  गई  हें  श्रौर  प्रौद्योगिक  विभाग  के  सचिव  को  इसका  श्रध्यक्ष

 बनाया  गया  है  श्रौर  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  क्षेत्रीय  प्रबंधक  तथा  संबद्ध  राज्यों  के  उद्योग  निदेशक

 इसके  सदस्य  होंगे  तथा  एस०  श्राई०  एस०  श्राई०  का  निदेशक  इसका  सदस्य  सचिव  होगा  |  जहां

 तक  विपणन  का  संबंध  है  सरकार  विभिन्न  में  पांच  विपणन  केन्द्र  खोलने  जा  रही  है  शौर

 राज्य  सरकारों की  हमने  इस  सम्बन्ध में  राय  मांगी  जहां  तक  केन्द्र  सरकार  का  सम्बन्ध  है

 प्रत्येक  व्यापार  विपणन  केन्द्र  को  2  लाख  रुपए  दिए  जाएंगे  ate  बाकी  की  लागत  को  राज्य

 सरकार  पुरा  करेगी  जहां  तक  प्रबन्ध  का  सम्बन्ध  है  छोटे  एककों  को  परामर्शंदायी  सेवाएं  प्रदान

 की  जाएंगी  ।  इस  योजना  के  orate  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लघु  उद्योगों  से  ली  जाने  वाली  परामश

 फ़ीस  का  शत  प्रतिशत  तथा  शहरी  क्षेत्रों  के  उद्योगों  को  25  प्रतिशत  वापिस  कर  दिया  जाएगा  ॥

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  ford  बैंक  द्वारा  सभी  राष्ट्रीयकृत  वाणिज्यिक  बैंकों  को  छोटे  पैमा ने
 के  एककों  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  के  बारे  में  दिए  गए  निर्देशों  के  बावजूद  मैं  यह
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 जानना  जौहता  हुं  कि  इन  बैंकों  द्वारा  छोटे  पैमाने  के  एककों  के  पुनः  चालू  करने  तथा  उनके

 विकासਂ हेतु  क्या  प्राथमिकताएं  तथा  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।

 श्री  Yo Gy<  मैंने  पहले  बताया  है  कि  हमने  स्थिति  की  समीक्षा  हेतु

 राज्य  स्तर  पर  समितियां  बनाई  लघु  पैमाने  के  उद्योग  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अन्तगेत  was

 शर  वित्तीय  संस्थान  निश्चय  ही  इन  एककों  की  सहायता  करेंगे  ।

 aft  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  लघु  उद्योग  श्रधिक

 रोजगार  प्रदान  ate  यदि  हां  तो  यह  बताने  की  कपा  की  जाए  कि  एक  लाख  रुपए  की पूंजी

 निवेश  से  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  किया  जा  सकता  है  ate  इतने  ही  पूंजी  निवेश

 द्वारा  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  में  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त  हो  सकता  है  ।

 श्री  ए०  पी  ०  शर्मा  :  एक  लाख  रुपए  के  पूंजी  निवेश  से  बड़े  पैमा ने  के  उद्योगों  में  पांच  व्यक्तियों

 को  रोजगार  प्राप्त  हो  सकता  है  श्र  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  में  21  व्यक्तियों  को  रोजगार

 मिलਂ  सकता  है  ॥

 att  भान  fag  भौरा  :  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  1972  तक  विभिन्न  कारणो ंसे  66,

 161  एकक  बन्द  कर  दिए  गए  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  इनमें  से  श्रधिकांश  एकक

 जाली  थे  ate  उनका  श्रस्तित्व  केवल  कागजों  पर  ही  था  और  ae  सरकार  से  सुविधाएं  प्राप्त

 कर
 रहे  थे

 प्रौर  जब
 उन्हें  यह  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हुई

 ।  यह  एकक  बन्द
 कर

 दिए  गए

 यदि  यह  सच  है  तो  इन  जाली  एककों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्री  ए०  पी०  उद्योग  निदेशक  के  पास  पंजीकृत  लघु  उद्योगों  के  एककों  के  बारे

 में  गणना  की  गई  है  जहां  तक  गणना  के  प्रन्तगत  प्राने  वाले  एककों  का  संबध  है  उनमें

 जाली  wrat  के  ora  का  प्रश्न  दी  नहीं

 गेरसरकारी  क्षेत्र  में  अनुसंधान  ate  विकास  पर  व्यय

 श्री  के
 ०  एम  ०

 met
 :  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सरकारी  क्षेत्र  की  तुलना  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  वैज्ञानिक  श्रनुसंधान  श्र

 विकास
 पर  बहुत  कम  धनराशि  aa  होती  श्रौर

 यदि  तो  लाभ  का  कुछ  प्रतिशत  गैर-सरकारी  क्षेत्र  दवारा  अनुसंधान  श्र

 विकास  पर  व्यय  करने  को  श्रनिवायं  बनाने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  जायेगी ?

 योजगा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शंकर  जी  श्रीमान

 सरकार  ने  उद्योगों  पर  अझ्नुसंघान  शर  विकास  शुल्क  करने  का  फ़ैसला

 किया  है  ताकि  stare  श्र  विकास  के  प्रयोजनों  के  लिए  धन  जुटाया  जा  aa  ।  इस  योजना

 के  व्यौरों  का  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारण  किया  जा  रहा  वही  मंत्रालय  इस  संबंध  में

 कानून  बनाने  के  लिए  शझ्रावश्यक  विधेयक  पेश  करेगा  ।

 Research  and  the  Indian  Council  of  Medical  Research  have  done  commendable  work  in  the
 Shri  K.M.  Madhukar:  Sir,  the  institutions  like  the  Indian  Council  of  Scientific

 field  of  research,  But  only  0  per  cent  of  our  gross  nationalincome  is  spent  on  research  and
 out  of  this  only  9  per  centis  spent  by  the  private  sector.  The  Hon  Minister  has  stated  that
 Government  have  decided  to  levy  a  R&D  cess.  I  want  to  know  the  time  by  which  this  cess
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 willbe  levied  and  what  will  be  the  per  centage  thereof.  The  monopoly  houses  are  earning
 profit  to  the  tune  of  crores  of  rupees.  I  want  to  know  by  what  time  the  said  cess  will be  levied
 and  what  will  be  its  percentage  to  their  income,

 श्री  इंकर  घोष  :  जहां  तक  विधान  बनाने  का  सम्बन्ध  हैं  इस  प्रश्न  की  var  मंत्रालय

 द्वारा  जांच  की  जा  रही  हैँ  ।  उन्होंने  काफी  कार्य  कर  लिया  है  श्रौंर  aa  दसे  शी  घ्रनिशीघ्र  पूरा

 किया  जायेगा  ।

 Shri  M.  Madhukar  :  The  Economic  Committee  has  also  made  certain  recome
 mendations  to  the  Government  in  this  regard.  I  want  to  know  whether  Government  have
 considered  those  suggestions  and  the  scheme  being  formulated  by  the  Government  after
 considering  those  suggestions  ?

 श्री  दांकर  घोष  ade  शरर  विकास  के  लिये  कई  सिफ़ारिशे  की  गई  विज्ञान

 तथा  प्रौद्योगिकी  संबंधी  समिति  ने  कत्तिपय  सिफ़ारिशें  की  हैं  ।  उन्होंने  कुछ  विषय  भी  बताये  हैं

 जिनमें  अनुसंधान  काय  हो  सकता  wa  इस  बात  की  जांच  की  जा  रही  है  कि  श्रनुसंधान

 तथा  विकास  शुल्क  की  दर  क्या  उसे  किस  प्राधिकरण  द्वारा  लागू  किया  जाये  तथा  किस

 किस  बारे  में  यह  शुल्क  लगाया

 श्री  एस०  एस०  संजीव  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  श्रपने  उद्योगों

 में  श्रनुसंधान  श्रौर  विकास  कायें  पर  पर्याप्त  राशि  खर्च  नहीं  कर  रहा  मुझे  ज्ञात  है  कि

 विकसित  देशों  में  जनरल  इलैक्ट्रिक  कंपमी  एशोसियेटिड  इलैक्ट्रिकल  कम्पनी  झ्रादि  जेसी

 at  विश्वविद्यालयों  जहां  कि  पर्पाप्त  मात्ना  में  उपकरण  तथा  तकनीकी  शक्ति  उपलब्ध

 भारी  मात्ना  में  धन  देती  हैं  ताकि  वे  इस  विशेष  क्षेत्र  में  तकनीकी  का  विकास  कर  मैं

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  बारे  में  दिचार  वर  रही  है  कि  यहां  भी  उद्योगपति

 विश्वविद्यालयों  तथा  विभिन्न  क्षेत्रीय  ate  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  को  way  लाभ  की  कुछ

 प्रतिशत  राशि  दें  ?

 श्री  शंकर  घोष  :  इन  उद्देश्य  के  लिए  श्रनुसन्धान
 तथा  विकास  शुल्क  लगाने  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।  फिर  एक  प्राधिकरण  होगा  जो  यह  निश्नय  करेगा  कि  यह  राध  किसे  दी  जाये

 तथा  विश्वविद्यालयों  ate  श्रनुसन्धान  संस्थाश्रों  को  कुछ  देने  के  बारे  में  धावश्य  विदार

 किया  जाएगा  |

 श्री  धामनकर  :  गैर-सर८गरी  एककों  के  लिये  बड़े  पैमाने  पर  Taz  लायें  खोलना  कठिन

 यदि  वे  सहकारी  wan  अन्य  प्रकार  का  संघ  बना  तो  वे  यह  कार्य  प्रारम्भ  कर  सकते

 रबड़  उद्योग  में  इस  प्रकार  के  कुछ  प्रयास  किये  गये  परन्तु  सच्चाई  यह  है  विदेशीਂ

 कम्पनियों  ने  सहयोग  देने  से  इन्कार  बार  क्योंकि  उन्हें  तकनीकी  WAHT का  तथा  ब्रिटेन में
 श्रपने

 मुख्य  एककों  से  प्राप्त  होती  है  ।  क्या  इन  विदेशी  एककों  को  विभिन्न  उद्योगों  में  ग्रनुसन्धान  तथा

 विकास  में  सहयोग  देने  के  लिये  बाध्य  करने  हेतु  कोई  विशेष  उपाय  किये  जायेंगे  ?

 थी  शंकर  घोष  :  यदि  श्रनुसन्धान  ate  विकास  शुल्क  लगाया  गया  तो  ae  उन  उद्योगों  पर

 लगाया  जाएगा  जो  चालू  हैं  श्रौर  इसमें  विदेशी  उद्योग  भी  sr  सकतें  हैं  ।

 जहां
 तक

 गैरसरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  हमारा  श्रनुभव है  कि  वर्ष  1973-74  में  246

 करोड़  रुपए  की  राशि  लंगाई  गई  जिसमें  से  गे  HUTCH RY  क्षेत्र  ने  केवल  23  करोड़  रुपये

 को  राशि  लगाई  थी  ।  इसलिय  हम  इस  शुल्क  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  ।
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 श्री  जगनाथ  राव  भ्रनुसन्धान  तथा  aara  शुल्क  लगाने  के  क्या  सरकार

 का  कोई  प्रस्ताव  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  भ्रनुसन्धानਂ  कार्य  पर  नियंत्रण  एवं  दृष्टि  रखने  का  भी

 ताकि  दोहरा  न  हो  ?

 श्री  शंकर  घोष  :  दोहरे  श्रनुसन्थान  से  बष ते  के  fay  विज्ञान  तथा  cat  सम्जन्धी

 राष्ट्रीय  समिति  बनाई  गई  थी  we  उन्होंने  एक  समेवित  योजना  वनाई  ताथ  दोहरा  ग्रनुसन्धान

 जब  ग्रनुतन्धान  तथा  विकास  निधि  उपलब्ध  तो  कोई  प्राधिकरण  बनाया

 जो  यहं  सुनिश्चित  करेगा  कि  दोहरा  श्रनुसन्धान  न  हो  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  sugar  factories  in  private  sector  0.  North
 »  as  of  the  fear Bihar  and  Eastern  U.P.  arespendinga  very  meagre  amount  of  resear

 nationalisation,  The  result  is  thatthe  recoveryis  going  down,  which  has  a  direct  impact  on
 farmers.  I  want  toJfknow  the  amount  proposed  to  be  spent  by  Government  on  the  research
 in  these  private  sugar  factories.

 श्री  शंकर  घोष  :  विकास  श्रौर  भ्रनुसन्धान  शुल्वा  सभी  उद्योगों  पर  लगाने  का  विचार

 जिसमें  चोनो  उद्योग  भी  शामिल  है  इस  रामय  केवल  पटसन  पर  शुल्क  लागू  जिससे  इंस

 वर्ष  लगभग  50  लाख  रुपये  प्राप्त  होंगे  ।  सीमेंट  पर  शुल्वा  से  90  लाख  रुपये  प्राप्त  होनें  की

 सम्भावना  है  ।

 थी  दीनेशचन्द्र  गोस्वामी  :  कया  यह  सच  है  कि  eat  द्वारा  प्रलाभप्रद  उद्योगों  वा  afer

 ग्रहग  किये  जाने  का  निर्गेय  लिये  जाने  के  बाद  उद्योगयतियों  में  यह  प्रवृत्ति  पैदा  हो  गई  है

 कि  वे  न  केवल  उद्योगों  में  अनुसन्धान  ale  विकास  के  लिये  धन  खर्च  नहीं  श्रपितु  उन्हें

 चाल  रखने  के  लिये  भी  धन  e gq  नहीं  करते  ?  श्राप  जो  ह. नि णेय  लेंगे  निःसन्देह  उनमें  समय

 लगेगा  तथा  इस  अवधि  में  चाय  तथा  श्रन्य  उद्योगों  को  भारी  हानि  हो  सवाती  ह  ।  कया  ATT

 कोई  ग्रन्तिम  निर्णय  जिससे  वे  उद्योगों  के  चलाने  पर  धन  खरे  कारें  ?

 महोदय  यह  प्रबन्ध  सम्बन्धी  समस्या  है  म्रनुसत्धानਂ  सम्बन्धी  नहीं  |

 श  ०  सनेन सेन
 :  मंत्री  मद्दोदय  ने  झपने  उत्तर  में  पटसन  मिलों  द्वारा  भ्रनुसन्धान  का

 उल्लेख  किया  क्या  यह  सच
 है  कि  पटसन  मिलों  पर  श्रनुसन्धान  ale  विकास  के  लिये  45

 लाख  रुपये  का  शुल्क  लगाया  गया  है  तथा  पटसन  मिल  मालिकों  नें
 भ्रपने  हिस्ते

 की  राशि  war

 करने  से  इंदर  वार  दिया  है  ।  ale  तो  सरवार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अ्रथ वा  उन्होंने  कितनी

 राशि  wat  की  है  ?

 eft  शंकर  ate:  पटसन  शुल्क  एक  से  लागू  किया  गया  है  ।  इसलिये  भभी  दमें

 AM  प्राप्त वारना  वर्ष  भ्रभी  समाप्त  नहीं  gat  है
 ।

 समेकित  भ्रादिवासी  विकास  परियोजनाओं  के  परियोजना  प्रतिवेदन

 *  208.  थी  गिरिघर
 कय  यह  मंत्रो  पहुं  बताने  की  झापा  att  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  समेकित  घादिवासी  विकास  परियोजनाश्रों  के

 परियोजना  प्रतिवेदन  पूरे  कर  लिये  हैं  ax  arrarat  को  ard  रूप  देने  हेतु  प्रतिवेदनों  को  श्रन्तिम

 Raq  दे  दिया  है  ;  RIT
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 राज्यों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  परियोजना  प्रतिवेदनों  विचार  करने  उन्हें

 मजर  करने  के  लिये  मंत्रालय  ने  कया  कदम  उठाये हैं
 ?

 गुह  मंत्रालय  कामिक  श्रौर  satafan  gare  विभाग  तथा  संसदीय  aa  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  (att  श्रोस  :  तथा
 (

 1.  सोलह  राज्यों  और  दो  संघ  राज्य  क्षेत्रों  जिन्होंने

 शदिवासी  क्षेत्रों  के  लिये  उप-योजना यें  कया  की  Afre  विकास  परियोजना यें  तैयार

 बारानी  जिनकी  संख्या  लगभग  146  हू  |  राजस्थान  ने  अपनीਂ  सभी  चार  परियोजनायें  तेयार

 करली  गुजरात ने  9  में से  7,  बिहार  ने  13  में  से  8,  मध्य  प्रदेश  ने  32  में  से  7  प्रौर  उड़ीसा

 ने  19  में  से  ४  परियोजनायें  तैयार  करली  हैं  ।  गृह  मंत्रालय  को  भेजी  गई  41  परिंयोजनाश्रों  में

 से  38  पर  wa  तक  विचार  किया  गया  है  ।  श्रब  तक  प्राप्त  हुई  तथा  विचार  को  गई  समेकित

 ्रादिवासी  परियोजनाश्रों  के  ब्यौरों  का  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  जाता  हे  ।  में

 रखा  गया
 ।  बेखिये  संख्या  एल०  eto  11213/76]  t

 राज्य  सरकारों  के  परामशं  से  निश्चित  किये  गये  समय  के  अनसार  चाल  वित्तीय  ay  के

 at  तक  सभी  परियोजनाश्रं  को  तैयार  किया  जाना  है  तथा  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  हू  ।

 थ्री  गिरिधर  TWAT  :  विवरण  से  यह  स्पष्ट  है  कि  146  परियोजनात्रों  में  से  अभी  तक

 केवल  41  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदोनਂ  की  गई  है  श्रौर  शेष  स्वीकृति  के  विभिन्न  चरणों  में

 हैं  ।.  फिर  16  राज्यों  तथा  2  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  से  केवल  10.0  ने  STATHATA  तयार

 की  हैं  श्रौर  गह  मंत्रालय  को  गई  हैं  ।  कया  उपयोजना  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  का  कारण  यहं

 @  कि  राज्य  यह  चाहते  हैं  केन्द्रीय  सरकार  उन्हें  सहायता  देने  की  बजाय  उपयुक्त  अनुदान

 wil  क्या  यह  सच  है
 फि  वे  राज्य  जो  उपयोजनोश्रों  के  लिये  धन  नहीं  जुटां  पा  हैं  योज  र्

 तैयार  करने  में  पीछ ेहैं
 ?  क्या  egy  न  राज्यों  को  जिन्होंने  उपयोजनायं  तेयार

 हींकी  हैं  इसी  ag  की  wate  दे  अन्दर  योजनायें  तयार  करने  का  निदेश  दिया  है
 ?

 श्री  झोम  महतां  हम  गत  दो  वर्षों  से  जब  से  नई  नीति  श्रपनाई  गई  राज्यों  को  लिख ते

 रह  हैं
 ।  गर्त  वर्ष  हमने  झरादिमजातीय  विकास  मंत्रियों  कां

 सम्मेलन  बुलाया  था  श्रौर  हमने  उनसे

 अनुरोध  faut  था  कि  योजना  बनाने  प्रश्न  पर  वे  ग्भी  रता  से  कय  करें  दुर्भाग्यवश  पहल

 होंने  सोचा  far  उन्हें  जो  विशष  केंन्द्रीय  सहायता  मिलनी  उसके  लिये  योजनायें  बनानी

 परन्तु  हमारी  नई  नीति  वे  भ्रनुसार  उन्हें  उस  राशि  का  भी  ब्यौरा  देना  जरूरी  जो
 वे

 भ्रपने
 कलन को

 साधनों  से खनचें  करेंगे  झ्ौर  यह  ठ कलन, य
 ।

 बंब  गस  कार्यों  से  यं  में  नहीं  लगाई  जा  सवती  ।

 दुर्भाग्यवश  कुछ  राज्यों  ने  इस  बात  पर  ध्यान  नहीं  दिया  ate  उन्होंने  योजनायें  नहीं  न भेजीं  ।

 विहार
 ग्रौर  जैसे  राज्यों  ने  बहुत  weer  कार्य  किया  है  ।  उनकी  योजनायें

 तैयार हैं  तथा
 उन्हें

 स्वीकति  प्रदान  की  जा  है  |  मध्य  प्रदेश  उड़ीसा  जैसे  ने

 प्रभी  योजनायें  पेश  नहीं  की  हैं  ।  हम उ नहें  बार  बार  याद  दिला
 रहे

 हैं  तथा  हमारे  अघिकारी  भी

 वहां"गये  हैं  ।  इनਂ  राज्यों  में  काफी  बड़े  क्षेत्र  में  आदिम  जातीय  हैं  ।  हमने  उन  श्शज्यों

 मुख्यतथा  मुख्य  मंत्रियों  को  कहा  हैकि  वे  योजनायें  पेश  करें  ate उन्हें  काफी  केन्द्रीय  सहायता  दी

 जाएंगी  ।.

 '

 जब  तक  इन  राज्यों  की  समेकित  जातीय  विकास  परियोजनायें

 ह
 हमारे  सामने

 नहीं  तब  तके  उन  राज्यों  के  लिये  केन्द्रीय  WETAAT  की  रोशि  में  वृद्धि  करना  हमारे  लिये

 सम्भव  नद्दीं
 है
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 3  1898  (aa)  मौखिक  sae

 श्री  गिरिघर  गोमाँंगो  :  नीति  निर्णय  के  श्रनुसार  परियोजना  क्षेत्रों  में  विभिन्न  विकास

 विभागों  में  समन्वय  होना  विभिन्न  वित्तीय  संस्थानों  में  समन्वय  होना  चाहिये  तथा  प्रशासन

 में  समन्वय  होना  चाहिये  ।  पाँचवीं  योजना  में  इस  परियोजना  के
 लिये  नियत  200  करोड़  रुपये  में

 से
 राज्य  सरकारों  ने अब  तक  केवलਂ  60  करोड़  रुपये  at  किये हैं  श्रौर  शेष  140  करोड़  रुपये

 पांचवीं  योजना  के  श्रन्त  तक  खरच  किये  जान ेहैं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पांचवीं  योजना

 के  श्रागामी  दो  वर्षों  में  140  करोड़  रुपये  की  यह  राशि  इन  क्षेत्रों  में  at  की  जाएगी  ale  यदि

 यह
 धन  खर्चें  नहीं  किया  जा  सकता  तो  कया  इसे  प्रगल  योजना  में  ले  जाया  जाएगा ?

 श्री  ata  मेहता  दो  सौ  करोड़  रुपये  की  यह  राशि  केवल  केन्द्रीय  सहायता  से  सम्बन्धित

 हमारा  भ्रनुमान है  कि  इन  146  गांवों  पर  1,417  करोड़  रुपये  बय  जायेंगे  इसਂ

 प्रकार  यह  सचਂ  नहीं  है  कि  हमने  पांचवीं  योजना  के  इन  दो  वर्षों  में  केवल  60  करोड़  रुपये  हीं

 दिये  हैं  att  140  करोड़  रुपये  प्रभी  व्यय  किये  जाने  हैं  ।  मैं  सदस्य  महोदय  को  बताना  चाहता

 हुकि  ay  1974-75 में  हमने  केवल  पांच  करोड़  रुपये  ही  दिये थे  परन्तु  ag  1975-76 में

 केन्द्रीय  सहायता  बढ़ा  कर  20  करोड़  रुपये  कर  दी  गई  व्ष  1976-77  मे ंइसे  बढ़ा  कर

 40  करोड़  रुपये  किया  जा  रहा  है  जैसे  ही  वे  परियोजना  पुरी  कर  लेंगे  अर  हमें  योजना  का

 ब्यौरा  हम  140  करोड़  रुपये  की  शेष  राशि  तुरन्त  उपलब्ध  कर  देंगे  साथ  ही  इम  यह  भी

 चाहते  हैं  कि  राज्य  भ्रपनी  मशीनरी  तेज  करें  ate  यह  बतायें  कि  वे  श्रपनी  योजनाश्रों  में  से  कितना

 व्य  करेंगे  ताकि  केन्द्र
 से मिलने  वाले  भ्रनुदानों  का  पूरा  पूरा  उपयोग  हो  सके  |

 थो  डी०  बसुमतारी  :  मुझे  श्रादिवासी  क्षेत्रों  का  विकास  करने  की  सरकार  की  इच्छा  पर  कोई

 wee  नहीं  है  ।  श्रनेक  परियोजनायें  बनायी  गयी  हैं  श्रौर  देश  के  लिये  यह  weer ही  है  ।  5007

 धिक  श्रादिवासी  विकास  खण्ड  बनाये  गये  हैं  परन्तु  मेंरा  rae  यह  है  कि
 जब  इसको  जांच  को

 जाएगी  तो  पता  चलेगा  कि  केवल  25  प्रतिशत  राशि  ही  वास्तव  में  प्रादिवासी  क्षेत्रों
 के

 लाभ

 के  लिये  लगाई  गई  है
 ।  इस  बात  का  सन्देह  उंत्पनन  होने  लगा  है  कि  केन्द्र  द्वारा  नियत

 राशि  का

 उपयोग  प्रशांसकों  की  बेरोजगारी  दूर  करने  में  किया  जा  रहा  है  न  कि  uifearfuat  ate  आ्ादि

 वासी  क्षेत्रों
 के  विकास  के  लिये  ।  ग्र्त  मैं  जानना  चाहता  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  कि  दो  सौ  करोड़  रुपये  की  इस  राशि  at  उपयोग  वास्तव
 में

 झादिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  कार्यक्रमों  पर  हो
 ?

 क्षेत्रीय  प्रतिबन्ध  हटाने  के  बाद  पंचम  ae के  उन्हीं
 क्षेत्रों  पुनर्गठन

 करने  में  क्या  तुक  है
 ?

 श्री  ्रोम  मेहता
 :

 इससे  पहले  जब  कभी  हम  घन  नियतन  करते  तो
 स्पष्ट  रूप  से  यह  नहीं  कहा

 जाता  था  कि  इसका  उपयोग  aqgret  जातियों  तथा  aT  चित  जनजातियों  पर  ही  किया  जाये

 इसलिए  गत  वर्ष  से  हमने
 इस

 राशि  का  उपयोग  प्रन्य
 कार्यों

 पर  न  किए  जाने
 के

 श्रादेश दिए  जब
 कभी

 वार्षिक  यॉजना  में  धन  का  नियतन  किया  जाता  हैँ  चाहे  वह  राज्यीय  योजना  हो Y May  राष्यों को  दी  जाने

 बाली  केन्द्रीय  सहायता  इस  राशि  का  उपयोग  भ्रन्य  कार्यो  नहीं  किया  जासकता  इसलिए  राज्यों

 के  लिए  झादिवासी विकास  के  लिए  नियत  धन  का  उपयोग  न्य  कार्यों  करना  बहुत
 कठिन  हो

 जायेगा  ।

 हमने  पहले ही  राज्यों  को  निदेश दे  रखे  हैं  कि  समेकित  श्रादिवासी  विकास कायें  ही  इसके  श्रन्तगं त  श्रायेंगे

 इससे  वह  धन  केवल  उन्हीं  क्षेत्रों  में  खच  किया जा  सकेगा  जहां  झादिवासी  जनसंख्या  काफी  अघिक  होगी  ।
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 हमने  यह  भी  कहा  है  कि  यह  धन  लघू  सिचाई  यो  ऋण  श्रौर  क़षि  सुविधाओं  को  सुदुढ़

 ऋणग्रस्तता  gx  बागान  तथा  कृषि  भू-प्रभिलेख  तैयार  समेकित  "arfearat

 विकास  काय  क्रम  प्रशासनिक  संगठनों  को  सुदृढ़  श्रादि  पर  ही  ध्यय  किया  जाये  |

 श्री  कातिक  sua  :  श्रादिवासियों  के  कल्याण  के  इतिहास  में  उनके  विकास  की  उपयोजना  का

 तैयार  किया  जाना  एक  उल्लेखनीय  घटना है  श्रौर  ऐसा  भारत  सरका र  के  कहने  पर  किया  गया  है  ।  यद्यपि

 सरकार  ने  areata  सिद्धान्त  are  सहायता  sa  परियोजना  प्रतिवेदनों  कीਂ  तैयारी  करने  के  लिए  दी

 तथापि  इसके  लिए  वह  राज्य  सरकारों  पर  हो  पुरी  तरह  निभंर  हैं  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  क्या  किसीਂ

 प्रकार  संस्कार  राज्य  सरकारों  पर  दबाव  डाल  कर  उनसे  किसी  निश्चित  तिथि  तक  परियोजना  प्रतिਂ

 बेदन  मंगवा  सकती  है  ?  मैं  मन्त्री  महोदय  से  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  श्राश्वासन  चाहता हुं
 ताकि  मुझे

 उस  तिथि  के  बारे  में  ज्ञात  हो  जिस  तक  सभी  wager  उसे  मिल  जायेंगे  शौर  सरकार  द्वारा  मजूर

 कर  लिए  जायेंगे  ताकि  परियोजनाओं को  पुरा  करने का  काम  वर्षा  के  बाद  के  मौसम में  श्रा  रम्भ  हो  जाये
 |

 मन्ती  महोदय  ने  बताया  है  कि  उन्होंने  इस  धन  को  श्रत्य  कार्यों  पर  न  लगाए  जाने  के  निदेश  दिए

 हैं  परन्तु  राज्य  सरकार  जानती  हैं  कि  उसे  किस  प्रका र  ea  कार्यों  में  लगाया  जा  सकता  है  सरकार

 के  लिए  निगरानी  रखना  श्रत्यावश्यक  है  जिससे  उसे  पता  लगता  रहे  कि  उस  धन  का  कैसे  उपयोग  किया

 गया  है  ।  झप  इसे  कैसे  सुनिश्चित  करेंग  ?

 श्री  श्रोम  मेहता  :  सबसे  पहले  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  हमारी  सरकार  हैं  ।  हम

 किसी  पर  दबाव  डालने  या  जोर  जबरदस्ती  करने  पर  विश्वास  नहीं  रखते  |

 जैसा मैं  कह  चुका हूं  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  कर
 रहे  हैं  कि  इस  वित्तीय  वर्ष  के

 झन्त  तक  राज्य  श्रपनी  परियोजनाएं  हमें  भेज दें  ताकि  हम  उनका  श्रध्ययन  करके  उन्हें  मजूर  कर  |

 ऐसा  नद्दीं  है  कि  कोई  काम  हो  ही  न  रहा  हो  काम  रहा  है  परन्तु  यदि  परियोजनाएं  मंजूर हो
 जायें

 तो

 चल  रहा  काम  श्रौर  तेज  किया  जा  सकेगा  ।  मैं  सदस्य  महोदय  को  यह  भी  बताना  चाहता हूं  कि  हम  राज्यों

 के  मुख्य  मन्त्रियों  से  श्रौर  बातचीत  करने  वाले
 हैं  जिसमें  उन  पर  इस  बात  पर  जोर  दिया  जायेगा  कि  जो

 भी  धन  उन्हें  दिया  जायेगा  धौर जो  भीਂ  धन  वे  श्रपनी  राज्य  योजनाशों  में  से  उसमें  डालेंगे  उसे  खच  करने

 की  मशीनरी  को  उन्हें  तेज  करना  होगा  ।  इस  सत्र  के  बाद  मैं  राज्यों
 का

 दौरा  करूंगा  श्रौर  वहीं  पर  योजनाओं

 को  भ्रन्तिम  रूप  देने  के  लिए  बातचीत  करूंगा  |

 दिल्ली  सिख  गुरुद्वारा  प्रबन्ध  afefarr  का  संघो
 घन

 *
 200.  चौधरों राम  प्रकादा  :

 श्री  राम  सहाय  पाँडे
 :

 क्या  गृह
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 :

 क्या  दिल्ली  सिख  गुरूद्वारा  प्रबन्ध  बोड़  ने  सरकार  से  farw)  सिख  Teer
 रा

 प्रबन्ध

 afafart  के  कुछ  खण्डों
 का

 संशोधन  करने  का  भ्रनुरोध  किया  श्रौर

 (a)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने
 क्या  निर्णय

 क्रिया
 है

 ?

 गह  मंत्रालय  कामिक  Pit  प्रशासनिक  सुधार
 विभाग  तथा  संसदीय  विभाग  में

 राज्य  मंत्री

 श्री  झोम  :  श्रौर  दिल्ली  सिख  गुरूद्वारा
 प्रबन्ध  स्मिति  ने  दिल्ली  सिख  मुरूदारा
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 मौंखिक  उत्तर 1976

 1971  के  कुछ  उपबन्धों  के  संशोधन के
 लिये  श्रनुरोध  किया है

 ।  मामले  पर  ध्यान  दिया
 जा

 रहा  दे  |

 वर्ष  1975-76 के  दो  रान  तकनीकी  मूल्याँकन

 के  लिए  बिजली

 योजनाएं

 *  211.  श्री  रघुनन्दन  लाल  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  केन्द्रीय  वियत  प्राधिकरण  को  ह  1975-76 के  chor  तकनीकी  प्ाधिखेਂ

 wea S FIT HE TTA के  लिए  कोई  योजनाएं  प्राप्त हुई

 यदि  तो  ऐसी  योजनाएं  कुल  कितनी  are

 क्या  केन्द्रीय  प्राधिकरण  ने  तकनीकी  दृष्टि  से  इन  योजनाओं  को  स्वीकृति  दे  दी  है
 ह

 पंत्रालय में  उपपंत्री  सिद्देदवर  ware)  :  से  वर्ष  1975-76  के  दौरान

 केन्द्रीय वचन १४ ५  प्राधिकरण  में  27  नयी  जल-विद्यूत्  प्रोजनाएं  प्राप्त  हुई  थीं  जिनमें  से  केन्द्रोय  विद्युत

 ने  अब  तक  9  पोजनाओओं  का  तकनोकी  दृष्टि  से  श्रतुवोदनਂ  कर  दिया  15  पोज  ताओं  के  बाएँ

 में  संशोधित  लागत  श्रनुमान  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  से  श्रब  तक  केन्द्रोय  वियत भ ६  प्राधिकरण  ने  2  योजनाओं  का

 श्नुमोदन  कर  दिया  है  ।

 2.  जहां  तक  ताप-विद्युन्  परियोजनाश्रों  का  प्रश्न  1975-76  के  दौरान  केन्द्रीय  विद्युत

 प्राधिकरण  में  15  योजनाएं  प्राप्त  हुई  थीं  जिनमें  से  ga  तक  5  योजनाओं  का  तकतोकोਂ  दृष्टि  से  are

 कर  दिया  गया  हैं  पारण  के  क्षेत्र  पार ेग  शौर  वितरण  सम्बन्धी  52  योजनाएं  तथा  श्रन्तर्राज्योय

 श्न्तकषत्रीय  लाइनों  सम्बन्धी  15  योजनाएं  प्राप्त  हुई  थीं  ।  इनमें  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिप्रण  ने

 पारेषण  तथा  वितरण  सम्बन्धी  22  OY TATAT  का  तथा  ग्रन्तर्राज्यीय/प्रन्त्षेत्ीय  लाइनों  सम्बन्धी  9

 का  aa  तक  तकंती की  दृष्टि  से  श्रतुमोदन  कर  दिया  है  ।

 संघ  शासित  क्षेत्रों  की  विद्युत्  विकास  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  14  योजनाएं  प्राप्त  हुई  थीं

 जिनमें  12  योजनाओं  को  तकनीकी  दृष्टि  से  grates  दे  दिया  गया  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रीय  बिजलों  TS

 के  लिए  क्षेत्रीय  भार  प्रेषण  केन्द्र  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  एक  योजना  भी  AT  1975-76  के  दौरान

 श्राप्त  हुई  थी  जिसका  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  तकनीकी  दृष्टि  से  श्रतूमोदन  कर  दिया  है  ।

 थ्रो  रघुनन्दन  लाल  aia  :  इन  दिनों  यह  विचार  बना  त्र  fe  तापीय  बिजली  घरों  को

 कोयला  खानों  के  मुहानों  के  निकट  बनाया  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोयला  खान  Asal  के

 निकट  तापीय  बिजली  घर  बनाने  की  योजना  कोयला  खान  प्राधिकरण  द्वारा  श्रारम्भ  की  गई  है  श्रौर  यदि

 gi  तो  इसमें  कया  प्रगति हई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  )  :  जो  तापीय  बिजली  घर  इस  समय  बन  रहे  हैं  वे  सभी  कोयला

 खान  मुहानों के  निकट  नहीं हो  सकते  ।  उनमें से  कुछ  wear  क्षेत्रों में  भी  हो  सकते हैं  जो  खपत  की  मादा  पर

 निर्भर  करेगा
 ।

 इस  बात  कां  भीਂ  ध्यान  रखा  गया  है  ।  पारेषण  प्रौर  वितरण
 लागत

 पर  भी  ध्यान  रखना

 जोगा  ।

 az

 1742  एल०
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 at  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  मैं  मन्ती  adler  से  यह  जानना  हूं  कि  क्या  कोयला  खान

 प्राधिकरण  विदेशों  में  भी  तकनी की  सहायता  तापीय  बिजली  घरों  की  योजना  बनाने
 श्रौर

 उनकाਂ  निर्माण

 करने  के  बारे  में  दे  रहा  है  ?

 थो  कृष्ण चन्  पन्त  :  इस  प्रकार की  कोई  तकनीकी  सहायता  नहीं  दी  जा  रही  परन्तु  यि

 कोई  तकनीकी  सहायता  देश  के  श्रन्दर  या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकलस  को  श्रपेक्षित  हो  तो  दी  जायेगी

 Shri  K.M.  Madhukar
 Government  from  Central  Power  Authority  and  the  steps  taken  by  it  in  regard  thereto  हे

 What  are  the  names  of  power  projects  demanded  by  the  Bihar

 Prof.  Siddheshwar  Prasad :  The  main  question  reJated  to  the  year  1975-76  and  no
 project  pertaining  to  1975-76 is  pending  with  this  authority,

 श्र  रण  बहादर  fag  :  मन्त्री  महोदय  ने  श्रभी  बताया  है  कि  कुछ एक  तापीय  बिजली  घर  कोयला

 खान  मुहानों  से  दूर  भी  बनाये  जा  सकते  हैं  ।  प्र्तः  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  ऐसे  बिजली घरों  के  लिये

 कोयला  पहुंचाने  का  माध्यम  क्या  होगा
 ?

 श्री  ग,द्ण  चन्द्र पन्त  :  इस  समय  leat  दलाई  रेल  द्वारा  की  जा  रही  ह  श्रोर  इसमें  सड़क

 हारा  दुलाई  भो  शामिल  है  ।  भविष्य में  हम  पाइपों  द्वारा  दुलाई  की  सम्भावना पर  भी  सोच  सकते हैं  ४

 परन्तु इन  मामलों  पर
 प्रत्येक  मामले  को  सामने  रख  कर  विचा र  किया  जायेगा  ।

 विज्ञान  qcrerrararat  सें  श्रनसंघान  परियोजना  में  कार्यरत  वेज्ञानिक

 *  212.  थी  mata  सेठी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  श्रधीनਂ  विभिन्न  विज्ञानਂ  परीक्षणलशालाओं  में  कितने  वैज्ञानिक

 MLA  परियोजनाओं  में  काय  कर  रहे  भ्ौर

 क्या  इन  वैज्ञानिकों  ने  विदेशी  तकनीकी  जानकरी  की  सहायता  के  बिना  ही  उधोग

 स्थापना  करने  के  लिए  भ्रनेक  स्वदेशी  प्र  क्रियाग्रों  का  श्राविष्कार  किया  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बंकर  घोष  )  उपलब्ध  श्रांकड़ो  के  केन्द्रीय

 WUSTT  के  श्रतसन्धान  त्रौर  विका स  प्रतिष्ठानों  में  काय  करने  वाले  वैज्ञानिकों  शर  इंजीनियरों  की  संख्या

 31-3-76  को  लगभग  33845  थी  ।  इन  में  इन  वैज्ञानिकों  की  सहायता के  लिए  जो  1६46

 कांय कर रहे थे कर  रहे  उन्हें  इस  संख्या  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 जी  श्रीमान  ।  उपयकत  श्रनसन्धान  श्रौर  विकास  प्रतिष्ठानों  ने  14  29  श्राविष्कारों

 ऋऔर  प्रक्रियाश्रों  का  विकास  किया  है  जिन्हें  31-  3-76  तक  उद्योगों  को  लाइसेंस  प्राप्त  कराने  के  लिए

 छपलब्ध कराया  गया  था  ॥

 श्री  श्र्जुन  सेठी  :  सबसे  पहले  मैं  श्रपने  उन  वैज्ञांनिकों  श्रौर  इंजीनियरों  को  बधाई  देता  हैं  जो  देसी

 तरीकों  की  खोज  में  लगे  हुए  हैं  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उद्योगों  की  स्थापना

 के  विशेषकर  श्राथिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  भारतीय  तरीकों

 ज्ञान  के  उपयोग के  लिये  कया  सरकार ने  कोई  कार्यक्रम  बनाया है  या  कोई  लक्ष्य  निश्चित  किय

 wa  प्रामीण  जनता  के  उत्थान  के  लिये  शी  घ्नतिशी  घ्र  इस  तकनीकी  ज्ञान  को  set  पहुंचाया  जा  सके
 ?

 te



 मौखिक

 nm

 1898  (ata)
 ह

 श्री  sire  घोष :  जिन  अनुसन्धानों  का  उपयोग  उद्योगो ंमें  किया  गया  है  जिनमें  पिछड़े  क्षेत्रों

 लगाये  जाने  a उद्योग भी  शामिल  हैं  उनकी  संख्या  रायल्टी  के  प्राधार पर  797  है  श्रौर  बिना  रायल्टी  के

 भुगतान के  उनकी  संख्या  122 है
 ।  इनमें भैस  के  aa

 से  WA “a  शिशु  प्रहार  बनाना  भी  शामिल  जो

 ‘ay
 भारत  में  पहुली  बार  किया  जायेगा  ।  प्रौर  भारतीय  तकनीक  के  प्राधार  पर  विटामिन  सं  बनाना  भी

 शामिल है  are  न्य  भी  कई  क्षेत्रों  में  हमारे  वैज्ञानिकों
 ने  नये

 sara  किये
 कये

 श्री  asta  सेठी
 :  क्योंकि  सरका र  ग्रामीण  क्षेत्रों  से

 गरीबी  हटान ेके  लिए दृढ़-संधाल्प  मैं  जानना

 चाहता  हु  कि  क्या  सरकार  इस  भारतीय  तकनीकी  ज्ञान  का  उपयोग  समेकित  भवन  निर्माण  योजना  मैं

 करने  पर  विचार  कर  रही  हैं  ताकि  गरीब  लोगों  को  मकान  ग्रौर  भी  कम  कीमत  पर  उपलब्ध  कराये जा

 सके  ?

 शी  नंकर  घोष  :  कम  कीमत  के  सस्ते  मकान  बनाने  बग  कार्यक्रम  इस  समय  चल  रही है  ।  कुछ  समव

 qa  भारतीय  वैज्ञानिक  झ्रतुसन्धान  परिषद  ने  आ्रान्क्र  के  कुछ  गांवों  में  उसका  प्रयोग  किया  था  अरर  वहँ

 सफल  रहा  है  ।  इसलिये  इस  कायक्रम  को  गम्भीरता  से  पुरा  किया  जा  रहा  है  |

 श्री  एम०  एस०  संजीवी  राव  :  मैं  समझता हुं  कि  अनेक  लघु  उद्योगपति  भ्रौर  बेरोजगार  स्नातकों

 ने  राष्ट्रीय  भ्रनसन्धान  तथा  विकास  परिषद  से  इस  भारतीय  तकनीकी  जानकारी  को  लिया  परत  उन्होंनें

 शिकायत  की  है  कि  यह  तरीके  केवल  प्रयोगशा  लाशों  में  ही  ठीक  बैठते  हैं  नाकि  बड़े  पमाने  पर  उत्पादन  में

 भी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मन्त्री  महोदय  लघु  को  इन  तरीकों  को  उपलब्ध

 कराने  से  पुर्वे  मागदर्शी  परियोजनाएं  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  शंकर  घोष
 :  जहां  तक  भारतीय  तरीकों  का  सम्बन्ध  है  हमारे  पास  1429  तरीके  उपलब्ध

 इनमें  से  वास्तव  में  919  का  प्रयोग  करने  की  arate  जा  चुर्क  ह  श्र  उन्हें  प्रयोग में  लाया  जा

 रहा  हू  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  निगम  के  श्रधीन  प्रायोगिक  ate  विकास  योजनाओं  के  बारे  में  gare

 पास  एक  निश्चित  काय  क्रम  हू  जिसके  अन्तगंत  कतिपय  उद्योग  स्थापित  faraway  हैं  ay  1975-76

 में  इस  निगम ने  4,  6  00,000  रुपये  की  लागत  से  सात  विकास  परियोजनाएं  भ्र्थात्  सरकारी  क्षेत्र  की

 परियोजनाएं  स्थापित  की  थीं  are  राष्ट्रीय  श्रनुसन्धान  तथा  दिकास  परिषद्  ने  उक्त  राशि  में  छे

 68  लाख  द्पये  का  श्रंणदान  किया  था  |

 शी  बी ०  वी ०  नाथक  :  क्योंकि  प्रयोगशालाश्रों  में  होने  वा  ले  भ्रनसन्धान  को  हमा  रा  स  समाज

 की  भ्रावश्यकता से  सम्बद्ध  क  रने  का  हैं  , इसलिये मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  .39  हज़ार से  utes  वंज्ञानिकों

 के
 जो

 विभिन्न  प्रयोगशालाओं  में  काम  कर  रहे  पोषण  के  लिये  क्या  संगठनਂ  श्रथषा

 व्यवस्था  कृ  गयी  ह  ?  उन्हें  हमारी  प्रावश्यकताशओं के  बारे  में  कौनਂ  बताता  हू
 ?

 श्री  समाज  की  वास्तविक  श्रावश्यकताओं  के  बारे  में  राष्टीय  विज्ञान  तथा  ‘wa

 नीति  के  सुत्रपात  में  वज्ञानिकों  को  सम्बद्ध  करने का  एक  व्यापक  प्रयास  किया  गया था  ताकि  feat

 समय  fared  क्षेत्र  विशेष  में  क्या  अनसन्धान  किया  इस  सम्बन्ध  में  उद्योगपतियों  aire

 विकास  एजेंसियों  के  विचार  जानने  का  प्रया  स  किया  गया  था  ।  यदि  हम  सीमेंट  को  लें  तो  5  करोड़  aR

 की  36  अनुसन्धान  योजनाएं  हैं  श्रौर  यदि  पटसन को  लें  तो  प्रचसन्धान क के  लिए  23  योजनाएं हैं

 श्रच्यक्ष  ware  :  उनका  चयन  हो  चुका  दे  ।

 अगला  प्रपन
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 हिन्दुरतान  Gel  फिल्म्स  मंन्युफंक्चरिंग  कंपनी  के  उत्पादों  के  मूल्य  में  बृद्धि

 *  215.  श्री  Taree TE: FAT रवि  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  .~]  रंग
 कम्पनी

 ने
 1973

 में
 श्रपने  उत्पादों

 के  मूल्य

 क्या  यह  वृद्धि  ray  भावी  तारीख  से  लागू  होनी  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  (aft  बद्ध  प्रिय  मोयें  :  (*)  हां

 (a)  यद्यपि  कीमतों  में  वृद्धि
 1  1973 से  की  गई  थी  किन्तु  16  न्नौर  35  एम०  एम०

 की  साइन  पोजिटिव  फिल्मों  के  मामलों  में  मूल्य  वृद्धि  36  से  लागू  की  गई  थी
 |

 ऐसा  साइन  पाजिटिव  फिल्मों  के  जमा  हुए  भण्डार  को  बेचने  क क  सुविधा  के  लिए  किया

 गया  था  ।  किन्तु  कम्पनी  ने  इस  बात  को  सुनिश्चित  किया  कि  पुराने  मूल्य  का  लाभ  बढ़ाई  गई  श्रवंधि  में

 वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  सिले  श्रौर  उनक  द्वारा  श्रपनाई  गई  fares  तत  से  वितरकों  को  श्रतुचित

 लाभ  नहीं  मिलने  पाया  था  |

 श्री  बालर  :  ये  गलतियां  श्री  Ho  चेयरमैन  के  भ्रष्टावार  के  कारण  हुई  हैं  ।

 मैं  यहां  विस्तृत  रूप  से  नहीं  बताना  चाहते  ।  मैं  मस्ती  जी  को  सभो  दस्त।वे ज  देने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 asa  भाग  के  बारे  में  मैं  weet  महोदय  से  अनु रोध  कहूंगा  कि  वह  saat  जांच  करें  |  कीमत

 बढ़ाने  का  aura  निदेशक  मण्डन  ने  लिया  था  ।  स्वाभाविक  रूप  से  प्रश्नਂ  उठत  हैं  कि  क्या  निदेशक  मण्डल

 जना  हुए  स्टाक  का  फ्ता  नहीं  था  ।  किन्तु  इस  निगत  के  को  स्थगित  करने  का  निेय

 सलेप्ररमैन  ने  लिया  ।  समूचे  उत्पादन  का  वितरण  वितरकों  द्वारा  feat  ।  फिर  श्राप  इय  बात  को  कसे

 उचित  ssc  सकते  हैं  कि
 उ+मोक्ता  को  उत्पाद  पुराने  ही  मूल्य  पर  मिजा  ।  बात  यह  दुई  फि  वितरकों  ने

 दो  महीनों  के  मन्दर  सारा
 स्टाक

 उठा  लिया  था  ।  उन्होंने  sa  जमा  किया  श्रौर  26  मा  के  बाद  बेवा

 शुरू  कर  fear  चेप्ररमत्र  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  यह  स्पष्ट  हैं  ।  के  विरुद्व  सारे  दस्तावेज

 मेरे  पास  हैं  ।  मैं  म।ननोप  मन्त्रों  जोਂ  से  जानता  चाहता हूं  कि  क्या  निर्देशक  मण्डन  को  जम  न्. क  स्टाक  का

 पता  नहीं  थी  ।  arta  ने  ars  के  निर्णय  पर  मज  क्यों  नहीं  किया  ।  चेयरमैन  के  संभी  प्रबन्ध

 झंघिकारियों  ने  फीक्ट्री  को  छोड़  दिया  हैँ  ।  प्रबन्धक  निदे  पक  तथा  प्रन्य  प्रबन्धक  त्यागपत्र  देक  र  कहीं

 चले  गए  हैं  ।  मैं  मन्त्री  जो  sana  कहूंगा  fx  वह  इस  के  टरों  के  कार्यक रग  को  पुरी  ata  जांच  करें  ।

 sit  बी  पी०  why  :
 मै ंलोक  Seat  सम्बंधो  समिति  के  froHgt  को  उद्धृत  करने  के

 प्रति  रिक्त

 इससे  ग्रौर कुछ  नहीं  कह  ।  यह  इस  सर्मिति  के  1973-74  कें  प्रतिवेदन  थे  है  —ao

 की  बहुत  बड़ी  सूची  को  जिसका  उस  समय  नकदीਂ  प्रचलन  स्थिति  पर  काफी

 प्रभाव  पड़ा  तथा  agar  की  कठिनाइयों  ग्रौर  स्टाक  को  पर्वाप्त  भाग  को  निम्न  स्तर

 का  होने  के  कारण  बोडे  ने  1  1973  को  मूल्य  वृद्धि  की  MIT  करने  कौ

 विपणन  नीति  Wars  श्रौर  साइन  पोजिटिव  के  विद्यमान  स्टाक  को  पुराने  मूल्य  पर

 निपटाने  की  safer  की  सीमा  बढ़ा  कर  25-  मचे कर  दी  ।  सामान्य  प्र्या  यह  है  कि

 पुराने  स्टाक  को  निपटाने  के  लिए  मूल्य  पर  कुछ  छूट  दी  जाती है
 ।'

 बजाय
 कम्पनी

 ne
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 ने  मुल्य  पर  किसी  प्रकार  की  छट  दिए  बिना  विद्यमान  स्टाक  को  पुराने  हो  मूल्य  पर

 बेद  दिया  ।  यदि  कम्पनी ने  विपणन  नीति  न  otis  होती  तो ऐसा  करना  सम्भव न
 MDa  मे

 होता  ।  झर  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  क  के  हित थ ०  यही  बेहतर  सोचा  गया ॥

 इसके  श्र्ति  रिक्त  समय  सीमा  बढ़ाने  का  उद्देश्य  उपभोक्ताओं  को  लाभ  पहुं  चाना  था  न

 कि  घितरकों को  यह  बताया गया  ह  कि  वास्तव  में  एसा  हीं  हमा हू हू  ।

 fad  उद्धरण  देता  हूं  भ्रौरइससे  सारी  स्थिति स्पष्ट  हो  जायेगी  ।
 चाहे  माननीय  संदस्य  के

 मन  में  जो  भी  रान्देह  हो  ।

 MAN  महो  द्य  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  गया  है  |

 श्री  द्ञर्ठ  पाठ  ay
 :  मैं  केवल  श्राघा  मिनट  लूंगा  चेयरमैन  के  विरुद्ध  गम्भी

 र
 श्रारोप  लगाए  गंए

 यदि  श्राप  मुझे  अनुमति दें  तो  मैं  ma  मिनट  में  उद्ध रण  दे  दूं

 अध्यक्ष  नहीं ।  हम  पहले  ही  निर्धारित समय  सेਂ  श्रागे  बढ़  गए  हैं  ।  प्रश्नकाल  समस्त  हो

 war है
 ae  ae

 सूचना  प्रदन  पल्पा  1

 SHORT  QUESTION  No,

 महाराष्ट्र में  साथ  तेलों की  कमी

 1.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  नागरिक  पूर्ति  शोर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 fie  :

 क्या  सरकार को  महा  राष्ट्र
 में  खाद्य-तेल

 की  भारी
 कमी  श्रौर  अघिक  माता

 तेल  वाले  श््त्य  राज्यों  दुबारा  लगाई  गई  पाबन्दियों  की  जानकारी  है  AYE

 यदि  तो
 महाराष्ट्र  में  खादूय-तेल  की  सप्लाई  स्थिति

 को
 सामान्य  बनाने  के  लिए

 क्या  की  गई  है  /  करने  का  विचार  है
 ?

 नागरिक
 पूर्ति  ite  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए  ०  सी

 ०  तथा

 (a),  महाराष्ट्र सरकार  ने  वेन्द्रीय  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  बम्बई  शहर  में  पर्याप्त  मात्रा

 में
 खाने  है तेसी  नहीं  पहुंच रहे  हैं

 ।
 खाने  के  तेल  तेपार  करने  तथा  उनकी खपत  करने  वाले  प्रमुख  राज्यों

 के  नागरिक  पूति  मंत्रियों  तथा  उनके  सचिवों  की  एक  बैठक  बुलाई  जिसमें  राज्य  सरकारों  से

 झाग्रह  क्या
 गया  कि

 वे  यह
 बात  सुनिश्चित  करें

 कि  खाने  के  तेलों
 को

 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य

 में  लाने  ले  जाने  पर  पाबन्दी
 न  लगाई  जाये  ।  बम्बई  शहर की  बहुत  जरूरी  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए

 राष्ट्रीय  fy  विपणन  संघ  दूवारा  राज्य  व्यापार  निगम  के  स्टाक  में  मूल  रूप  में  निर्यात

 के  लिय ेरखे  रए  मूं  फ़ली
 के

 तेल  को  वहां  पहुंचाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  राष्ट्रीय  ्रषि  सहकारी

 fo

 हंप  ए
 ग  रात  से  खान ेके  तेलों  की  तौर  मात्रा  बम्बई  भेजने  की  व्यवस्था  भी  कर  रहा  है  ॥

 सितम्बर  य  में  बम्बई  में  लगभग  10,000  टन
 श्रायातित  मूंगफ़ली

 का  तेल  पहुंचने  की

 है और  gat
 रे
 रो  सात्वा

 SU cra  राष्ट्र  को  सुलभ  की  जायेगी  ।

 1.0
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 Ee  a  िलणणणण्याणवधुवणाााणणााणणाधामितणणणणणणाएा  LD

 श्री  वसंत  साठे
 :  बड़ी  श्रजीब  बात है

 कि  देश  में  वर्ष  1974-75
 में  मूंगफनी  का  उत्पादन

 51.0  लाख  टन  से  बढ़कर  69,  9  लाख  टन  gat  है  श्र्थात्  एक  वर्ष  में  लगभग  20  लाख टन

 को  वृद्धि  हुई  है  शौर  सरकार  ने  केवल
 15  लाख  टन

 निर्यात  करने  की  श्रनुमति  दी  जब

 हमारे  पास  18  लाख  टन  alates  मंगफ़नी  है  तो  इसकी  कमी  कसे  हुई  है  ।  मैं  जानना  चाहता F

 कि  श्रापात-स्थिति  की  इस  अ्रवर्धि  के  दौरान  ग्रांवुका  सहित  सभी  शक्तियों  के  बावजद  सरकार

 मंगफ़ली  के  वितरण  श्रादि  में  नियमितता  पेदा  क्यों  नहीं  कर  विशेषकर  गजरात  जेसे  राज्य

 में  नहों  केन्द्रीय  सरकार  का  शासन है  ।  श्रापको  रिपोर्ट  मिली  है  कि  बड़े-बड़े  तेल  उत्पादक  राज्यों

 ने  सरकार  से  सहयोग  करने  की  पेशकश  की  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  श्राप इन  बड़े-बड़े

 तेल  उत्पादकों  की  दया  पर  निर्भर हैं  ।  श्रापको  उनसे  कैसा  सहयोग  मिल  रहा  है  जबकि  श्राप  एक

 राज्य से  दूसरे  राज्य  में  मूंगफली का  तेल  नहीं  भेज  सकते  ।  तेल  के  लाने  ले  जाने  पर  किस

 तरह का  नियंत्रण  है  ?  श्रापने  बताया  है  कि  झ्राप  10,000 टन  OMe  के  तेल  का  श्रायात  कर

 रहे  थे  किन्तु  झ्रापने  2  लाख  टन  मूंगफ़नी  का  निर्यात  किया  है  ale  इस  तरह  लोगों  को  Aratl

 के  तेल  से  वंचित  कर  दिया  ।  यह  किस  तरह  की  नीति  है  ate  श्राप  लोगों  को  विशेषकर  त्योहारों

 के  अवसर  पर  AIHA Ow  के  तेल  की  जरूरतों  को  कसे  पुरा  कर  रहे  हैं  ।  महाराष्ट्र  के  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  गराज  THAT  का  तेल  श्राठ  रुपथे  प्रति  किलो  की  दर  से  बिक  रहा है  ।  पौर  फिर  भी  यह  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  लोग  क्या  करेंगे  ?  खाना  पकाने  के  लिए  वे  इसी  तेल  को  काम  में  लाते  हैं  ।  सरकार

 की  इस  सम्बन्ध में  क्या  नीति है  ?

 श्नीए०सी०जाज  :  जैता  कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  स्पष्ट  किया  इसके  पीछे  निर्यात

 कौ  एक  श्रजीब सी  पृष्ठभूमि  कोई  ढाई  महीने  मई  के  मध्य  में  जब  मूंगफली  के

 तेंल  के  मूल्य  में  4  रुपये  प्रति  किलो  कमी  गई  तो  मूंगफनी के  मूल्य  में  भी  कमी  हो  गई  ।  गुजरात

 तथा  श्रन्य  मूंगफली  उत्पादक  क्षेत्रों  की  यह  सामान्य  मांग  थी  कि  किसान  को  लाभप्रद  मूल्य  नहीं

 मिल  रहा  है  और  इस  मूल्य  पर  शायद  किसान  श्रगली  फपल  उगाने  के  लिए  प्रोत्साहित न  हो

 क... सबब  यह  मांग  की  गई  है  कि  स्टाक  हटाया  जाये  श्र  कुछ  मात्रा  में  निर्यात किया  जाय  |  समथन

 ayer  की  भी  मांग  की  गई  उत्पादक  क्षेत्रों की  मांग के  जैसा  कि  माननीय  सदस्य ने

 बताया  मूंगफनी  के  कूल  उत्पादन  अर्थात  700  लाख  टन  का  3  प्रतिशत  से  कम  का  निर्यात

 किया  गया  जो  कि  2.15  लाख  टन  था  अतर  यह  एच०  पी०  एस०  क्वालिटी  का  था  |  यही  वह

 qeufa  जिसका  कुछ  समय  ज  उल्लेख  किया  गया  था  ।  फसल  श्रच्छी  थी  शर  उसकी

 लंब्धता  भी  थी  इसी  कारण  उस  समय  मूल्यों  में  कमी  हो  गई  अर  इसीलिए  समर्थन  मूल्य  तथा

 निर्यात  की  मांग  भी  की  गई  थी  ।  किन्तु  मैं  भ्रभी  भी  यह  बता  दूं  कि  इसके  मूल्य  में  वृद्धि  निर्यात

 के  कारण  नहीं  हुई  ।  मानसुनों  में  विलम्ब  हो  जाने  के  कारण  फसल  में  भी  विलम्ब  की  संभावना

 हो  गई  ae  कमी  का  आभास  हो  गया  जिसका  कुछ  श्रवांछगीय  व्यापारियों  ने  लाभ  उठाया  AK

 फल  स्वरूप  बाजार में  मुंगफ़ली  के  तेल  के  मूल्य में  श्रचानक  वृद्धि  हो  गई  ।  फन्ति  6-7  al  के

 अन्दर  उत्पन्न  हुई  इस  स्थिति  का  ज्यों  ही  हमें  पता  चला  तो  विभिन्न  सरकारी  विभागों  ने  तत्काब

 उपाय  करने  श्रारम्भ  कर  दिए  ।  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लंगा  लाने  ले  जाने  को  सुविधाजनक

 बनाया  गया  शर  राज्यों  से  श्रनरोध  किया  गया  कि  वे  जमाखोरी  के  विरुद्ध  व्यापक  रूप  से  कार्यवाही

 करें  ।  जैता  कि  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  ।

 यद्यपि  10,000  टन  मूंगफली  का  तेल  एक  छोटी
 सी

 मात्ना  किन्तु  इस  बात
 को

 ध्यान

 में  रखते हुए
 कि  सितम्बर  के  प्रारम्भ  या

 मध्य  भाग
 में  मूंगफली  की

 फसल  श्राने  लगेगी  ।

 मैं  दक्षिण  अ  Cale  जिले  से  कोरोमेन्डल  नामक  फसल  श्रानी  श्रारम्भ  हो  गई  है  श्र  पोलाची
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 में  यद्यपि  फसल  अच्छी  नहीं  है  फिर  भी  उम्मीद  कि  यह  एक  ग्राध  हप्ते  में
 पहुंचनी  शुरूहो

 जायंगी  |

 श्रौर  कर्नाटक के  कुछ  क्षेत्रों  महाराष्ट्र  के  कुछ  दक्षिणी  जिलों  में  फसल
 दो  हफ्तों  के

 श्रानी  श्रारम्भ हो  जायेगी  ।  श्रौर  इस  बीच  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि  त्योहार थ्रा  रहे

 वर्तमान संकट  को  दूर  करने  के  लिए  हम  कुछ  तदथे  उपाय कर  रहे  हैं  इसलिए  श्रापको  10,000

 टन  मूंगफली  के  तेल  के  प  तथा  पहुंच  को  इस  पृष्ठभूमि  में  देखना  है  ।  इसके  अतिरिक्त  परसों  मैं

 महाराष्ट्र में  था ।  मैं  गुजरात  भी  गया  श्रौर  वहां  के  राज्यपाल तथा  अधिकारियों के  साथ

 बातचीत की  श्रौर  उन्होंने  श्राश्वा सन  दिया  है  कि  वे  इसके  लाने  ले  जाने  में  कोई  रुकावट  नहीं  डालेंगे  |

 वे  इस  बात  में  सावधानी  बरतने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  श्रवांछनीय  निजी  बाजार  में

 आकर  स्थिति  का  अनुचित  लाभ  न  उठा  सकें  जब  हमने  यह  ATaT AT  दिया  कि  भारत  सरकार

 तथा  राष्ट्रीय  सहकारिता  का  सहयोग  उपलब्ध  रहेगा  और  लेन-देन एक  राज्य से  दूसरे  राज्य  के

 साथ  होगा  तब  गुजरात  सरकार  ने  हर  संभव  सहयोग का  श्राश्वासन  दिया  है  ।  इसके  फलस्वरूप

 राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  जो  स्टाक  उपलब्ध  शर
 जो

 हम  बम्बई  शहर
 को

 भज

 रह ेहैं  उसके  भ्रतिरिक्त  हमने  एन०  To  एफ०  ई०  डी०  तथा  गुजरात  की  शीष  सहकारिता  के

 साथ  कुछ  व्यवस्था की  है  ताकि  एन०  To  एफ०  Fo  डी०  के  माध्यम से  महाराष्ट्र  सरकार के  सिविल

 सप्लाई  निगम  को  हम  परिशोधित  तेल  भेज  सकें  ।  इससे  किसी  प्रकार  कदाचार  नहीं  होते

 झर  हम  वतमान  संकट को  दूर  कर  सकेंगे  ।  कल  मैंने  महा  राष्ट्र के  सिविल  सप्लाई  मंत्री  सें
 बातचीत

 की  उन्हें  5000  टन  सोयाबीन  तथा  तोरी  का  बीज  भेजा  है  जिसका  परिशोधन

 के  पास
 ही  हो  सकता  है  ।  यद्यपि  यह  बहुत  बढ़िया  किस्म  का  नहीं  होगा  तो  भी

 कम  से  कम
 जनसाधारण  के  लिए  यह  उपलब्ध  तो  gt  जायेगा |

 ह्म  दर  संभव  उपाय  कर  रहे  हैं  ताकि  भ्रब  से  लेकर  जब  तक  नई  फ़सल  बाजार में  ग्राती  है

 तब  तक  का  संकट  दूर  हो  सके  ।  हम  के  तेल  के  लिए  ही  नहीं  afer  जनसाधारण के
 उपयोग  की  सभी  की  सुचारु  सप्लाई  तथा  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ग्रप्रिम  et

 से  कार्यवाही कर  हैं  क्योंकि  इन  वस्तुभ्नों  के  मूल्यों  में  त्योहारों  के  भराने  से  पूर्व  वृद्धि  होने  लगती

 है  इसलिए  झाने  वाले  त्योहारों  को  ध्यान  में  रखकर  हम  alae  रूप  से  कार्यवाही  .  कर  रहे
 ।

 थी  वंत  साठ  :  माननीय मंत्री  जी  ने  जो  इतना  लम्बा  उत्तर  दिया  है  उससे  मैं  वास्तविक

 रूप  से  संतुष्ट नही  हूं
 ।

 जिस
 बात

 का  wet  भी  उत्तर  नहीं  दिया गया  ae  यह  है  कि  2  लाख

 टन  का
 निर्यात

 करने  के
 पश्चात्

 भी
 18

 लाख  टन  शेष  रहता  है  श्रौर यह  कहो  गंया है  इसका  तों

 यहीं  मतलब  है  कि  निजी  व्यापार  पर  हमारा  कोई  नियंत्रण  adi  यह  तो  मैं  भी

 समझता  हूं  कि  कमी  के  कारण  मूल्य  में  वृद्धि  हो  गई  है  ।  मंत्रालय  हमेशा  इसी  aw  का  उत्तर

 दे  देता  लकिन  माप

 म्रध्यक्ष  श्राप  एसा  क्यों  नहीं  कहते  कि  जमाखोरी  श्रभी  भी  चल  रही  है  ।  सी  भे

 कहो ।

 शो  वसंत  साठे  मैं  ऐसा  ही  कर  रहा  हूं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  छिपा  लिया  गया  है  ।

 शो  बसंत  श्राप  ठीक  कहते  श्रापने  मेरे  bikes  की  बात  कहू  दी  है  ।  धन्यघाद |
 कया  श्राप  इस  छिपाये माल  को  बाहर  नद्दीं  निकाल  सकते  ।  क्या  श्राप एक  राष्ट्रीय  विपणन पठन
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 था  किसो ऐसे  तंत्र  की  स्थापना  की  बात  नड़ीं  सोच  सकते  जिससे  कि  इस  तरह  की  सभी  शावश्यक

 वस्तु  at  विपणन  सम्बन्धी  कार्य  श्रापके  माध्यम  से  हो  श्राप  गैर-सरकारी  व्यापारियों  की  दया

 पर  क्यों  रहते हैं  ?  मैं  यही  बात  जानना
 चाहता  श्राप  क्या  बार-बार  यहीं  उत्तर

 दे  रहे  हैं  कि  पई  फ़ल  श्राने  वाली है  नाटक  की  फ़सल  प्राने  वाली  ह-ग्रान्ध्  प्रदेश  की  फ़सल

 ये  श्रौर  शो  श्नौर  10,000  टन
 के

 श्रायात  से  स्थिति  में  सुधार  हो  जायेगा  ।  श्रापकों

 वहीं  लोगों  को  बताना  चाहिए  कि  art  माह  उन्हें  मूंगफ़ली  का  तेल  उचित  मूल्य  पर  पर्याप्त  मात्रा

 में  मिलने  स्तगगा  ।  यहं  श्राप  ee  कर  रहे  हैं  ।  यही  समस्या  है  शर  श्राप  स्थिति के

 बारे  में  संतुष्ट  नहीं  यह  फालतू  स्टाक  कहां  गया  है
 ?  म्राप  उस  फालतू  स्टाक  को  कसे  प्राप्त

 wer ?

 श्री vo  do  जाजँ  :  मैं  पहले
 भी

 यह  बात  स्पष्ट  कर  चुका  ऐसी  श्राशंका
 थी

 कि

 मानसुनों  में  विलम्ब  हो  जायेगा  ate  फसल  गत  वर्ष  की  भांति  उतनी  श्रच्छी  नहीं  हो  पायेगी  ।
 यह

 मैंने  wae  बताया  कि  कुछ  व्यापारी  श्रवसर  की  ताक  में  थे  श्रौर  उन्होंने  जमाखोरी  की  मैं

 बात  से  इन्कार  नहीं  करता  ।
 किन्तु  जब  हमें  इसका  पता  चला

 तो  तत्काल  कार्यवाही  की  गई  MIT

 महा  कर्नाटक  तथा  श्रन्य  विभिन्न  राज्यों  में  खाने  योग्य  तेल  के  बारे  में

 छापे  att  गये  ।

 श्री  बसंत  श्राप  वितनी  मात्रा  में  इसे  बरामद  वार  पाये  हैं
 ?

 श्री Yo
 सी०

 :  मैं
 sias

 देने
 की

 स्थिति  में  नहीं  हूं  ।

 श्री  वसंत साठ  :
 मैं  18  लाख  ठ ्

 share  हुए  उत्पादन  की  त  बोर  रहा  हूं  ।  यह  वहां  गया

 थी  ए०  :
 8

 लाख  टन  वालीं  बात  बड़ी  न्रामता है  ।  वहू  गत  वर्ष  की  तुलना में

 alas  उत्पादन  के  श्रांवड़े  रहे  हैं
 ।

 भी  वसंत  साठे  :  यह  सही है

 Sit  गू  पी०  wre  :  छिलका  समेत  52  लाख  टन  aI  197  5-76  में  छिलका  समेत  69.  9

 Me
 टन

 मूंगफली  वास्तव
 में

 तेल  नहीं  होता
 ।

 इसमें  से  तेल
 तो

 केवल  40 प्रतिशत ही  होगा
 ।  भ्रांक़ों

 में  नपड़ति  हुए  मैं  rg  बात  कह  दूं  कि  हमें  जमाखोरी  की  प्रवृत्ति  का  पता  चला  ate  हमने  उसे  रोकने

 के  लिए  बड़े  Fars  पर  सारे  देश  में  कदम  उठाये  वाई  राज्यों  में  तो  कठोर  कार्यवाही की  गई  ।  हम

 इस  संकट को  दूर  करने  दा  प्रयास  वर  रहे  हैं  तीन  दिन  मैं  बम्बई  में  था  ।  भयभीत  होने  का  कोई

 विशेष  कारण  नहीं  मैं  वाह  रहा  हूं  कि  दस  एक  दिन  में  फसल  पहुंचने  वाली  है  ।  मैं  सभा  को  बता

 दूं  लि  परेशान  होने  की  कोई  जरूरत  नहीं
 है  ।

 शी  बसंत साठ  :  मैं  प्रापका  संरक्षण  चाहता हुं  ।  प्रश्न  का  उत्तर  देने  में  उपेक्षा नहीं  की  जानी

 चाहिए  तोतोगतवा  हमने
 लगों

 को  मंह  दिखाना है  क्या  मैं  महा  राष्ट्र  के लोगो  को  यहਂ

 कह  व  are  लोगों  को  पन्द्रह  दिनों द् (डू  जायेगा  ? बाद  कभ  मूल्य  पर  RTT  का  तेल  far

 मैं  यट
 छ

 ay  प्रो से  cs Pal Ly Le] @  हं  |

 शी  ए०  सी०  एजे  दह  रूप  से  पह  मेरी  प्रो  से  वाह  सकते

 H TQ  BAY.  उन्हों  वा  छहों  सपा  रस  दे  दिय  श्रा  नकी  बात  बता  सवा  हैं  ।

 थ्री  sat  किन्तु  मुझे  तय  eat  पिलेगा  |
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 श्री  घामनकर :  यद्यपि
 मही  राष्ट्र  में  a  ay  anh दितन्तु  समा चा  Tae

 |  समाचार छपा  है  दिਂ  के  तेल  को  ले  नाचने  वाला  * “यलो रेन रेन  याई पर  भरा  हुआ  याँ

 ह  पड़ा  हुआ  है  1  क्या  मन्त्री
 जी  को  इस  बारे  में  सुचित  प  गप है  थ्रो  वया  इन  सम्बन्ध  में  कोई

 aa  की  गई  है  1

 श्री  ए०  सी०  यह  सुच  तो  मुझे  नागा  पर्पि  मस्ती  ने  भी  नहीं  दो  है  ।  अब  मझे

 पह  सुचना दे  दी  मैं  इसकी  जांच  दारूंगा  ।

 भी  घामनकर :  यं  तो  समाचार-पत्रों  में भी  हो  चुवा है  ।

 at  श्रण्णासाहिब  गोट  खिन्डे  :  इसमें  एक  लाख  रुपये  से  भी  श्रधिक  मुल्य  का  तेल  है  ।

 महोदय
 :  ऐसा  लगता  है  कि  मन्त्रीਂ  महोदय वा  इस  पर

 कोई  नियन्त्रण  नहीं  है
 ।

 यहँ
 समस्या  केवल  केरल  की

 नंहीं  है  प्रश्न  मही  राष्ट्र  के  बारे
 में

 पूछा  गया  है
 प्राप

 मही  राष्ट्र
 के  बारे

 में

 ही  पुषछिये ।

 श्री  tle fare  :  प्रश्न  खाने  के  तेल क रि  नामी  के  बारे में  है  ।  महा  राष्ट्र  में  क्या  हो  रही

 कुछ
 जिलों  में  मुंगफली

 का
 तेल  उपलब्ध  नहीं  है

 प  विशेष
 रूप  से  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  सांगली

 में
 तो

 तेल  का  टेंदार  ऐसा  पड़ा  हुमा  हू  जिसका  कोई  नहीं  है  ।  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तो

 स्थिति  ्गफी  TET  ९  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  मूं  थफली  के  तेज  को  पर्याप्त  मात्रा  सप्लाई  करने  के  लिए

 बया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 दूसरे  हमें  यहँ  भी  बताया  गया  था  कि  माननीय  मंती  महोदय  की  गुजरात  के  राज्यपाल  के  साथ

 RATA  हुई  है  ।  कया  ad  हमें  इस  बात  की  प्राश्वार/र न  देंगे कि  अन्य  राज्यों  से  मूंगफली  के  तेल  का  लाने

 बे  जाने  पर  feat  प्रकार  दा  प्रतिबंध  नहीं  लगाया  जायेगा  ?
 यह  भी  जानना  चाहता  हूं  क्या

 बुजरात  प्रशासन  द्वारा  तेल  उत्पादकों  पर  लेवी  लगाई  गई  थी  आर  उत्पादन  की  कुछ  सीमित  मात्रा  ही

 भहाराष्ट्र  ले  जाने  की  इनुमति  दी  गई  थी  यह  जानना  हं  कि  कया  सेल  ले  जाने  वाले  टैंकरों  को

 मुजरात  तथा  महा  राष्ट्र  प्री  कर्नाटक  तथा  महा  राष्ट्र  की  सीमा  पर  इस  बहाने  पर  रोक  दिया गया  कि

 उनमें  प्रका ४  तथा  खतरे  के  संकेतों  की  समुचित  व्यवस्था  नहीं है  ।  इसीਂ  के  परिणामस्वरूप qe  राष्ट  में

 उत्पन्न हुआ  है  ।  तेल  श्रघिकांश  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  उपरान्त भी  महा  राष्ट्र  में  हमें  इसके

 अभाव  का
 सामना  करना पड़  रहा  है

 ।  इसीलिए मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  स्थिति  में  तुरन्त

 सुधार  करने  के  लिए  तथा  महाराष्ट्र  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  पर्याप्त  मात्रा  में  मूंगफली  का  तेल

 उपलब्ध  करवान ेके  लिए  सरकार  दारा  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 श्री  ए  ०  सी  ०
 जाजें  :  महा  राष्ट्र के  माननीय  सदस्य  को  चिन्ता  उचित ही  है  ।  मूंगफली का  तेल

 महा  राष्ट्र  में  वाम  होता  है  जबकि  गुजरात  में  वह  काफी  अधिया  होता  ऐसी  परम्परा  रही  है  कि

 शजरात  तेल  बेचता  रहा  है  तथा  महा  राष्ट्र उसे  खरीदता  एरा  यहँ  सुनिश्चित  करना  तो  wes

 सरकार  का  काम
 है

 कि
 उसे  बेचा  हुआ

 घी
 नंगर  में  दाता

 लिले
 में  या  ग्रामीण क्षेत्र  में  ।

 महोदय  :  कया  झाप  यह  बता  सकते  हैं  सि  ah  में  कोई  सुधार  हो  रही  है  या  नहीं
 ?

 ऐसा  राज्य  की  पोर  से  किया  जा  tal  है  या  heh  रूए  से  ?

 ~
 श्री ए  ०सी  ०  जाज

 :  हेम इस  काय  के  लिए  से ह  घ  परी
 चिएणन

 स  की

 छका  लाभ  जसा  Lug  प्रश्न  तो  गजरात  से  > i.  ee  as  het  हि
 ey  जाने  पकपा मत

 च्प्ध्त  महोदय  :  उनकी  शिकायत  को दूर  ा  ि नकल नक  घन  भजा  जा  रहा  ql
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 श्री  Toto  जाज  उस  राज्य  को  विभिन्न  सनीपवर्ती  राज्यों  यया  प्रदेश  कर्नाटक  श्रौर
 शा  क

 गुज  यत  से  प  भेजा  जाता  है  ।  हम  केवल  गु  wed  परही  Pa aTe  नहीं  कर  रहे  मैंने  सान्ध्र  प्रदेश  के

 सुख्य  मन्त्री  के  साथ  बातचीत  की  थी  ।  उन्होंने  मुझे  बताया  था  कि  उनफे  asa  ही  राज्य  में  इसकी  कुछ

 कठिनाई  अनुभव च्  की  जा  रही  है  परन्तु  इसके  बावजद  भी  उन्होंने  मुझे  यह  दिया  था  कि  तेल  की

 HS  भावरा  महा  राष्ट्र  को  भेजीਂ  जायेगी  ।  महा  राष्ट्र  की  सिविल  सप्लाई  निगम  के  कुछ  हैदराबाद

 गये  थे  ।  श्रमी  तीन  दिन  पहले  ही  उनको  बातचीत  हुई  थी  ।  Wity-TeH  से  1,  000  टन  से  भी  अरधिके

 तेल  भेजा  जा  रहा  है  ।  इसके  श्रतिशिकत  गुजरात  कीਂ  शीबंस्थ  सहका री  संस्था  तथा  ary  विपणन

 महासंघ  के  भाध्यन  से  प्रतिदिन  लगभग  40  से  50  टन
 ते

 न  प्रतिदिन
 मही  राष्ट्र

 भेजा  जा  रहा  है
 जो  कि

 महा  राष्ट्र सिविल  सप्लाई  मही  राष्ट्र को  भ  जा  जा  है  ताकि  उसका  वितरण  समान  रूप  में

 किया
 जा  सके  ।  इन  सभी  तरीको  को  क्या  जा  रहा  है  तथा  हम  श्रनेक  उपाय  कर  WE  |

 श्री  श्रष्ण।साहिब  गोटखिन्डे  :  मैं  यहू  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  तेल  टेंकरों  को  सीभा  पर  इस

 बहाने  से  रोका  गया  था  कि  उनमें  प्रकास  तथा  खतरे  के  संकेतों  are  की  उचित  व्यवस्था  नहीं

 महोदय  :  श्राप  इसकी  जांच  कर  सकते  हैं  यह  कीई  गम्भीर  समस्या  नहीं  है  |  क्या  झापकों

 बात  का  विश्वास  है  कि  तीनों  राज्यों  से  तेल  की  पर्याप्त  मात्रा  सहा  शष्ट्र  राज्य  को  भेजी  जायेगी  ?

 या  श्राप  इसके  लिए  सदन  को  श्राश्वासन  दे  सकते  हैं  ?

 ait Y oat o MIT  :  हम  जो  कुछ  भी  कर  सकते  हैं  कर  रहे  हैं  ।

 घ्राध्यक्ष  महोदय  :  झपने  उनके  साथ  कर  लिया  है  ।  पाप  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  कि  महाराष्ट्र  को  इसंकीਂ  पर्याप्त  भातरा  भेजी  जानी  चाहिये  |

 श्री
 एं

 ०  सौ  ०  जाजें  मैं  सदन  को  यह  श्राश्वासन देता  हूं
 कि  इन  तीन  राज्यों  से  महा  राष्ट्र

 को  ah

 में  तेल  की
 सप्लाई  सुनिश्चित

 कीਂ  जायेगी  |

 :  ८.1 (2: ह  पत्र  सभा  पटल  पर  रखें  जायेंगे  |

 ay  eg  ay  pe  mt

 प्रहनों
 के  लिखित  saz

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 42096.0  0.0  Conduct  For  Newspapers  And  Editors

 *206.  Shri  G.  P.  Yadav.  Will-the  Minister  of  Informetion  and  Broadcasting  be  pleas
 to  state  ;

 (a)  whether  Government  pro
 editors  ;

 pose  to  frame  a  code  of  conduct  for  newspapers  and

 (b)  Whrther  suggestions  hive  been  invited  from  editors  of  various  Newspapers  in  this
 regard;  and

 (c)  if  so,  the  facts  thereof  ?
 ‘The  minister  of  State  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Vidya  Charan

 /

 (a)  to  (e)i  A  Code  of  cotdect  for  Journalists  and  Newspapers  has  been  framed  by  the  Cent-
 ral  Committee  of  Editors  and  the  All  India  Newspaper  Edi  tors tle  Conference.  Both  these  bodicg

 coarsist  of  leading  editors  from  different  parts  of  the  country.
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 लिखित  उत्तर

 दक्षिण  क्षेत्र  में  एक  नए  परमाणु
 बिजली  संयंत्र  की  ETAT

 *
 207,  श्री  ए०  के  कोत्राेट्रडी

 :  कया  परमाणु  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  क्षेत्र  में  एक  नए  परमाणु  बिजली  सन्पन्त्र  को  स्थापना  करने  को  कोई

 श्रस्ताव  है  ;

 क्या  इसके  लिए  स्थल  का  चयन  करने  हेतु  कोई  समिति  गठित  की  गई  श्रौर

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  पेश  कर  दिया  है  ?

 प्रधान  योजना  परमाण  ऊर्जा  लैक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 (sttata  fever  ।  से  भविष्य  के  परमाणु  बिजलीघरों  के  लिए  उपयुक्त  स्थलों  का

 चुनाव  करने  के  वास्ते  परभाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  faa  की  गई  समिति  ने  दक्षिणी  वियत  क्षेत्र
 में

 अनेक  स्थलों  की  जांचे  की  है  ।  समिति  की  Porte  विचाराधीन  है  ।

 नीलास्वर  में  लकड़ी  पर  श्राघारित उद्योग

 है
 210.

 श्री  सी
 ०

 एच

 ०
 मोहम्मद कोया

 6
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने
 की

 झपा  करेंगे

 किय

 सरकार  का  विचार  विश्व  बेक  की  सहायता  से  नीलाम्यर  में

 चर  श्राधारित उद्योग  स्थापित  करने  का

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  tito  :  इस  प्रकार का  कोई  प्रस्ताव

 इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 छषि  में  बचत  या  पूंजी-निवेश

 *  214.
 श्री  रेण  पद  दास

 :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  गत  5  वर्षों  में

 कृषि  am  में  26  प्रतिशत  से  30  प्रतिशत  तक  वृद्धि  होने  के  बावजूद  कृषि  में  बचत  या  पूजी  aw

 में  कोई  वुद्धि  न  होने के  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  दंकर  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  कृषि-जन्व
 श्राय  में  वृद्धि  होने  के  बावजूद  ate  संबंधी  पूजी-निवेश  में  कोई  वृद्धि  नहीं हुई  कवी  में  पूंजी
 निवेश  1969-70  में  1124  करोड़  रु०

 था  जो  बढ़
 कर

 1973-74 में
 1642  करोड़  ई०

 दो

 कृषि  में  न् चत से न  र  त  बंधी  सूचना  से  waited  oy
 gl  द  ।

 37



 Written  Answers  Bhadra  35  1898  Soka)

 कुछ  उद्योगों  को  लाइसेंस  संबंधी  वनिध्मों  से  छू  2

 मि  ~

 भी  के
 ०  शालरस

 क्यो  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  टू  नर  कि

 (=)  क्या  सरकार  ने  ae  श्रघिक
 उद्योगों

 को  लाइसेंस  संबंधी  विनियमों  तथा  afore at तॉँ /

 से  छट  दे  दी  अ

 यदि  तो  उन  के  नाम  कया  हैं  सरकार  को  किनਂ  कारणों  से  ऐसा  निणय

 नेना  पड़ा

 उद्योग  मंत्री  टी  ०ए०  पे  )  :  शआर  साधनों  को  यथासंभव  उत्पादक

 प्रयोजनों  के  लिये  मोड़ने  को  देने  श्रौर देश  में  रोजगार  ofr  श्रवसर  प्रदान  करने के

 साथ-साथ  उद्यमिता  को  बढ़ावा  देने  ate  जानकारी  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  वारने  की  दृष्टि से

 सरकार ने  WFC T x  1975  में  निर्णय की  घोषणा की  थी  ।  इस  घोषणा के  द्वारा  21  चने  हुए

 उद्योगों  को  जैसे  उन  के  बारे  में  जो  पुरी  तरह  से  लघु
 उद्योग  क्षेत्र  के  लिये  श्रारक्षित  नहीं  हैं

 या  वे  श्रौद्योगिक  उपक्रम  जो  एकाधिकार  प्रतिबंधात्पकं  व्यापार  प्रक्रिया  श्रधिनियम  श्रथवा  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  श्रधघिनियम  के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  श्राते  हैं  तथा  ऐसे  भ्रोद्योगिक  उपक्रम  ज़िनके  लिये

 झायातित  पूंजीगत  कच्चे  माल  श्रथवा  विदेशी  सहयोग  की  श्रावश्यकता  नहीं  उन्हें

 कुछ  शर्तों  पर  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  देने  के  लिए  सम्पुर्ण  छूट  दे  दी  गई  सरकार  कुछ  र  उद्योगों

 से  लाइसेंस  समाप्त  करने  की  दृष्टि  से  उनका  पता  लगाने  के  प्रश्न  का  भी  क्र  रही  है  ।

 संगलौर  श्रोर  ग्रह्मवार  प्रसारण

 216.
 श्री  पी  ०

 रंगनाथ  डदिनाप  क्या  सुचना श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की

 कि  :

 क्या  कर्नाटक के  तटीय  क्षेत्र  में  मं  गलौर  श्रौर  ब्रह्मवार  प्रसारण  केन्द्र  हो  गये

 यदि  तो  ये  केन्द्र  किस  तारीख  से  काम  करना  शुरू  कर  देंगे  ate  इनसे  किने

 भाषाओं  में  प्रसारण  श्रौर

 इन  दो  केन्द्रों  के  बारे  में  मुख्य  बातें  क्या

 सुचना  we  प्रसारण  मंत्रालय  के  मंत्री  विद्या  चरण  :  हां

 स्टेशन  को  शीघ्र  चालू  करने  की  व्यवस्था  की  जा  रहीਂ  है  ।  इसके  प्रसारण  मुख्यतया

 कड  में  होंगे  कार्यक्रमों  में  तल  कोंकणी  को  भी  शामिल  किया  जायंगा ।

 मंगलौर  उर्डिपि  कामप्लैक्स  में  मंगलौर  में  स्टूडियो  श्रौर  एक  श्रल्प  शक्ति  वाला

 मीडियम  वेव  ट्रांसमिटर  श्रोर  उडिपि  के  निकट  बहावार  में  एक  20  किलोवाट  वाला  मीडियम  वेव

 ट्रांसगिटर  शामिल  इन  दो  सेंटरों  को  उच्च  स्तर
 के  दूर  संचार  सर्किटों  द्वारा  श्रापस  में  जोड़ा

 जायेगा  ।  ब्रह्मवार  का  ट्रांसमिटर  दक्षिण  कनारा  जिये के  नगाए ्  दठीयਂ  क्षेत्र  को  श्रौर  उत्तर

 के  कू  भाग  में  भी  सेवा  प्रदान  करेगा  ।  मंगलौर  का  श्ाल्प ४ ए  कत  वाला  ट्रांसमिटर  मंगलौर  शहर  के च  कु

 भीतर ही
 नगर  स्तर  की  सेवा

 प्रदान  करेगा
 ।
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 कारखानों  द्वारा  सप्लायर  के  बिलो  की  श्रदायगी

 *  217.  श्री  मूल  चन्द  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fart

 (#)  mIte  कारखानों  द्वारा  सीधी  तथा  स्थानीय  खरीददारियों  के  लिये
 सप्लाय

 को  शीघ्रता

 से  बिलों  की  श्रदायगियां  की  जायें  इस हे  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  भ्रौर

 arate  कारखानों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  कया  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  नरहर

 प्रचलित  प्रक्रिया  के  सप्लाई  waist  (acaraa )  )  को  95  प्रतिशत  भुगतान

 उनके  द्वारा  निरीक्षण  पौर  डिस्पेच  का  प्रमाण  दे  दिये  जाने  के  बाद  कर  दिया  जाता  है  ।  शेष  भूगतान

 तब  किया  जाता  है  जब  कि  फैक्टरी  में  सामान  weet  हालत  में  पहुंच  जाता  है  ।  शेष  भुगतान में

 उस  समय  विलम्ब  हो  जाता  है  जब  फक्टरों  में  सामान  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात्  उसमें  परिशोधन

 अ्रयवा  बदलाई  करने  की  अ्रावश्यकता  पाई  जाती  हैं  |

 अप  कारखानों  के  उत्पादन  लक्ष्य  सना  की  श्रावश्यकताओओं  के  श्राधार  पर

 निश्चित  किये  जाते
 हैं

 महत्वपूग  मदों  के  लक्ष्यों  को  तुलना  में  उत्पादनਂ  उपलब्धियों  पर  निकट

 निगरानी  रखीं  जाती  इन  mal  को  रक्षा
 मंत्रालप

 में  उच्चतम  स्तर  पर  मासिक  अधार  पर

 समीक्षा  कीं  जाती हैं  त्रौर  यदि  कोई  गत्यवरोध  होता है  तो  उसे  दूर  करने  के  लिए  तत्काल  कारवाई

 की  जाती हैं  |

 उत्पादनਂ  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्याहनਂ  योजनाएं  लाग  हैं  वर्तमान  संयंत्र  पर  उपस्कर  को  भीਂ

 शरणवारढंग  से  प्राधनिक  बनाया  जा  रहो  है  ।

 fara  सेंसर  करने  के  लिए  सार्गदर्यी  सिद्धान्त

 *  218.  श्री  भानसिहू  भोरा  :  सूचता  श्र  प्रसारण  मंत्रों  यह  बताने  की  छपा

 करेंगे  कि  :

 wat  फिल्मों  को  सेंसर  करने  के  लिए  कोई  मागंदर्शी  सिंद्धान्त  तय  किये  गये

 SNL

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सूत्रना  श्र  में  मंत्री  (st  fear  चरण
 :  पर  सभी

 फिल्में  चलचित्र  195  2  के  उपबन्धों  और
 उनके

 eater  बने  नियमों  के  अनुसार  fear  सेंसर

 बोड  द्वारा  संसर  की  जली  होती  केत्द्रीय  सरकार  प्र्पने  तांविधिक  अ्रधिकारों  के  अ्रन्तगंतਂ

 समय-समय  पर  निर्देश  जारी  करती  है  जिनमे ंवे  सिद्धान्त  दिये  हुए  होते  हैं  जो  सांवं  जनिक  प्रदर्शन

 लिए  फिल्में  प्रमाणीकृत  करने  में  als  का  मागंदर्शन  करते  सरकार  ने  बोड़  को  सलाह  दीਂ

 कि  वह  इन  सिद्धान्तों  को  सख्ती  से  लाग  करे  ।

 विकास  केन्द्र

 *  219.  शी  एस
 ०

 श्रार
 ०  दामाणी  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  शीघ्र

 MATa TO  श्रौर  बे  रोजगारी  को  दूर  ने  के  माध्यम  के  रूप  में  विकास  et  को  स्थापना  मैं

 बया  प्रगति  हुई

 ap
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 उद्योग  मंत्री  टी
 ०  ए  ०  :  पिछड़े  क्षेत्रों  का  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  विकास  करने

 के  लिये  विक्रास  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 1220.  श्री  नार।यंग  चन्द  ATT:

 श्री  वसन्त AMS  :

 क्या
 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे  में  योजना  arate  की  उप-समिति  का  प्रतिवेदन

 इस  बीच  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  त्नौर

 यदि  तो  इस  प्रतिवेदन  के  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इंकर  पिछड़े  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित

 समिति  की  रिपोट  इस  समय  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 म६र०पुर्ण  क्षेत्रों  के  लक्ष्यों  का  कम  किया  जाना

 1221.  श्री  सरोज
 मुकर्जी

 :
 id FAT

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रशोधित  पैट्रोलियम  श्रौर  चीनीਂ  को  छोड़कर  सभी  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  वास्तविक

 लक्ष्यों  को  योजना  श्रायोग  ने  कम  कर  दिया

 यदि  तो  इस  प्रकार  लक्ष्यों  में  कमी  करने  के  क्या  कारण  श्रौर

 खाद्यान्न  उत्पादन  जैसे  प्रमुख  लक्ष्य  को  कम  करने  के  क्या  विशेष  कारण  जिसका
 oifar  श्रायोजना  के  सभी  क्षेत्रों  प्र  मूल्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ना  श्रवश्यम्भावी  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बंकर
 :  से  वास्तविक  लक्ष्यों  afer

 पाँचवीं  योजना  को  afar  रूप  देने  का  कार्य  इस  समय  चल  रहा  है  ।

 केरल  मेडिकल  ofaanrey  faa  पर  निर्णय

 1410.  att  सी  ०  Was TAT LJ o :

 श्री
 सी  ०

 एच
 ०  मोहम्मद कोथा  :

 श्री  एन  ०  THT  नायर  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  दापा  वारेंगे  कि  :

 (a)  क्या  सरकार  ने  at  सरकार  के  Afsarer  प्रैक्टिशनस  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम

 रूप  से  कोई  निर्णय
 वार

 लिया
 श्र

 यदि  तो  तरसम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  !

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ ०
 एच

 ०
 :

 जी  el,  श्रीमानु ।.

 ल
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 चूंकि  केल  मेडिकल  Teewarg  विधेयक  के  कुछ  उपबन्ध  भारत  सरकार  की  मूल  नीति

 के  विरोधी हैं  जत  विधेयक  राज्य  विधान  मण्डल  के  पुर्नविचार  के  लिये  के  सन्देश  के  साथ  केरल

 के  राज्यपाल  को  वापिस  विधा  जा  चुका  है  ।

 प्रदर्तन  दारा  बम्बई  में  छापे

 14  11.  श्री  वाई
 ०

 वर  tet
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ae  बताने की  करेंगे कि

 (ar)  क्या  प्रवर्तन  feta लय  के  प्रधिका  शियों  द्वारा  बम्बई  में  मारे  गये  एक  छापे  में  दो  व्यापा  रियों

 से  लगभग  460  लाख  डालर  पकड़े  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विवरण  कमा  ate

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 गह  मंत्रालय  कामिक  शौ र  saat  सुघार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 (ait  झोम  :  तथा  (a)  प्रशन  में  उस  रिपोर्ट  की  अर  संकेत  जो  एक  देनिक

 समाचार  पत्न  में  दिनांक  3-7-1976  को  प्रकाशित  हुई  विन्तु  वहू  wet  नहीं  थी  ।  aa

 निदेशालय  द्वारा  दिए  गए  तथ्य  निम्न  प्रकार  हैं

 cade  निदेशालय  के  feet  रियों  दारा  30-6-76  को  बम्बई  के  श्री  रमेश  सन्तदास

 MIT  श्री  सगनोमल  VaT Yee  रूपचन्दानी  के  परिसरों  की  तलाशी  ली  गई  थी  ।  तलाशी  लेने  पर  श्री  रजनी

 के  परिसर  से  46,500  को  भारतीय  565  अमेरिकन  900  दुबाई  दिरहम  ्रौर  कुछ

 दस्तावेज  प्राप्त  हुए  जिन्हें  कब्जे  में  ले  लिया  गया  था  ate  श्री  रूपचन्दानी के  परिसर  से  20,000

 रुपए  की  भारतीय  मुद्रा  र  कुछ  दस्तावेज  प्राप्त  हुए  थे  we  उन्हें  भी  कब्जे  में  ले लिया  गया  था  ।

 श्रन॑वर्ती
 कार्रवाई

 के  तौर  श्री  श्रीचन्द  जयरामदासਂ  बजाज  नाम  के  बम्बई  के  एक  अन्य

 व्यक्ति  के  परिसर  की  भी  तलाशी  ली  गई  थी  ate  उसके  परिसर  से  10,000  रुपए  की  भारतीय  मुद्रा

 तथा  कुछ  दस्तावेज  पकड़े  गए  जिन्हें  कब्जे  में  ले  लिया  गया  ।

 ये  तीनों  व्यक्ति  1-7-76  को  गिरफ्तार  किए  गए  थे  ate  उन्हें  न्यायालय  में  पेश  कियाः

 बया  था  ।  न्यायालय  ने  जमानत  पर  उनकी  रिहाई  के  श्रादेश  दे  दिये  ।

 Construction  of  Phulpur  Fertilizer  Plant

 1412.  Shri  Janeshwar  Misra  :Willthe  Minister  of  Civil  Supplies  and  Co-operatioa:
 be  pleased  to  state;

 is  ready  with  Government;
 (a)  Whether  the  report  on  the  fertilizer  plant  under  construction  at  Phulpurin  Allahabad.

 (0)  the  time  by  which  this  plant  is  likely  to  be  completed;

 (c)  the  annual  production  capacity  thereof;  and

 (dy  the  number  ofemployees  presently  engaged  in  this  plant  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Civil  Supplies  and  Co-operation  :  (Shr#
 C.  George)  :  (a)  Government  of  India  have  already  approved  the  Phulpur  Project.

 (>)  March,  1979.]
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 (c)  495,000  tonnes.  per  annum  of  urea.

 d)  85.

 Newsprint  stock  lying  with  Nepa  Mills

 1413.  ShriG.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  tostate  the  quantit
 -of  newsprint  stock  lying  with  Nepa  mills  of  Madhya  Pradesh  at  the  er.d  of  1975

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry(ShriB.P.  Maurya)  :  The  follow-
 Ang  stocks  ofnewsprint  were  lying  with  Nepa  Mills  of  Madhya  Pradesh  as  on  the  rst  January,
 1976

 Standard  Size  a  3883  M.  Tonnes

 Non-standard  Size  ,  1933  M.  Tonnes

 Reject  Grade  1842  M.  Tonnes

 TOTAL  e  7658  M.
 Tonnes a

 चमड़े  के  लघु  उद्योग  का  विकास

 1414.  श्री  शार  के
 ०  सिन्हा  :  ae  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  देंगे  वि

 :

 देश  में  चमड़े  वे  लव  उद्योग  ८१  विधारा  are  वे  लिए  ने  क्या  घायंवाहीਂ  की

 क्या  were  को  इसा  बात-की  है  कि  was  के  बड़े  पय  रखाने  चमड़े  के a

 कारखानों  न बान थ  wag  शोषण  are  हैं  are  उन्हें  विदशित  नहीं  होने

 irene!
 यदि  तो  इस  बारे  में  ९  किन  की  क्या  प्रदिक्रिया  ATK

 ह, क नस डे  के  लघु  उद्योगों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  में  सुधार  करने  हेतु  कया  कार्यवाही  करने  का

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  To »  पी ०  शार्मा ) ्  ae  लवु  Sart  क्षेत्र  में

 rs
 oT  कदम चमड़ा  उद्योग  प  विकास  करने  के  लिए  सर्र  द्वारा  अनेवा  वादम  उठाये  गए  हैं  ।  इनमें  भ  ead

 निम्नलिखित  हैं  —m

 (1)  देश  वे  विभिन्न  भागों  में  लघ  उद्योग  सेवा  संस्थानों  से  सम्बद्ध  क्षेत्र  कन  चा  रियों  द्वारा

 तकनीकी  मागदर्शन  वाराधा  जाना

 (2)  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लिभिटेड  द्वारा  areral-que  के  आधार  पर  waar  की

 सप्लाई

 (3)  छोटे  चमड़ा  कमाने  वालों  की  सहाथता  के  लिए  कुछ  राज्यों  में  सम्मिलित  सुविधा

 eg  स्थापित

 (4  /
 \

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  का  विस्तृत  श्रध्ययन  करके  तथा  श्रावश्यक  श्रवस्थापना  सम्बन्धी

 निविष्ट  साधनों  का  पता  लगा  कर  जिसमें  लघु  उद्योग  विकास  संगठन  द्वारा  पनाह

 गई  उन्नत  प्रौद्योगिकी  भी  सम्मिलित  चमड़ा  उद्योग  का
 श्राघुनिकीकरण

 करना  ;
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 (5)  चमड़ा  री  के  डिजाइनरों  के  लि  gr  प्रशिक्षण  afar  संगठन

 मद्रास  में  ब्ााद्यरूप  विधा  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  के  माध्यम  सें  चमड़ा (6
 क  more

 मयोनों  के  झाद्यरूपों  विधा  ्  क रना

 1.0
 ्  चमड़ा  तैया'९  दरत  और  जूते  बताने  से  लिए  ससीनों  को  निर्ाध  सामान्य

 ara  के  र'न्पागत  इसधात  नीपित  में  स्पिरिट  /  पर

 (8)  राज्य  द्वारा  राज्य  चमड़ा  Fre  fi  की  स्थापना

 ae  (7).
 बड़े  Tart  के  एककों  को  waa  निर्पा  के  लिए  विभिन्न  प्रदर  के  तैयार  किए

 गए  चमड़े  का  उत्पाद  करने  के  लिए  शौद्योगिक  लाइसेंस  दिया  जाता  है  ।  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  को  गय

 तैयार  चमड़े  ्रौर  खालों  तिल  जिन ता  कवन  न  उयोग  एको  द्वारा  उत्पादन  दिया  जाता  है  उत्पादन

 करना  होता  है  ।  चमड़े  के  बड़े  बा  ढारा  लघु  उद्योग  एककों  का  शोषण  किए  जाने  का  प्रश्न  ही

 नहीं  उठता

 पाँचवीं  योजना  के  rita  न्यूनतम  श्रावव्यंकताएं  कार्यक्रम  के  श्रन्तर्गत

 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 1415.  श्री  एम०  एस  ogtat : :  क्या  योजना  मन्ती  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 (a)  क्या  weare  का  विचार  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  न्यूनतम  श्रावश्यकताएं

 कार्यक्रम  के  योजनाओं  के  लिये  उदा र  केन्द्रीय  सहायता  की  व्यवस्था  करने  का

 क्या  राष्ट्रीय  विक्स  पश्षिद  ने  झतुदानों  तथा  ऋणों  का  wats  अनुपात  शैया

 लिया  तौर

 यदि  तो  उक्त  कार्यक्रम  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  के  लिपे  भातरा  निर्धारित  करते  कीः

 sare क्या

 योजता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (ait atez ats)  :  (4)  से  राज्य  यो  carat  दे  लिए

 केन्द्रोय  सहायता  समेधित  ऋण  शौ  अतुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है ब्रौर  यह  किसीਂ  विशिष्ट  कार्यक्रम  से

 सम्बद्ध  नहीं  होती  है  ।  न्यूनतम  are  के  लिए  सहाथता  देने  का  कोई  ला  सूत्र

 या  निधि  नहीं  वे  से  कार्यक्र  के  लिए  अज  से  परिव्यय  रखा  गया  है  ग्रौर  परिव्यय  में  कमी  होते  पर

 सम्बन्धित  राज्य  को  दी  जाने  वालों  कुल  APL  सहा  पता  में  कमी  करना  आवश्यक  हो  जाता  है  ।

 विज्ञान  site  प्रॉद्योगिकी  में  सहयोग  के  लिए  विदेशों  के  साथ  करार

 1416.  sgt  बी  ०  डी  ०
 चन्द्र  गौडा

 :
 क्या  योजना  मन्त्री  4.0  बताने  की  बराया  करेंगे  :

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिने  साथ  विज्ञान
 aie

 प्रौ
 योगिकोਂ  में  साहपोग  के  लिये  कुछ

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जो  भारत
 से

 तमनीकी  सहायता  way  के  श्रपनी

 विभिन्न  विकास  परियोजनाओं के
 लिये  त  जान

 हारी
 ay —e q  उपकरण  प्राप्त  करतें हैं

 ?

 33
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 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डाकर  घोष  (at)  कन्या  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र

 सहयोग  के  लिए  firaferfas;  देशों  के  साथ  दरार  दिए  गए  हैं

 (1)  (2)  (3)  (  4)  संघीय  sata गण

 (5)  जर्मन  जनवादी  (6)  (7)  (8)  (9)

 (  )  कोष्यि  (11)  (  )  (13)

 (14)  सोवियंत  समा  जवादीਂ  गणराज्य  (15)  ate

 (16)  जाम्बिया

 (=)  (1)  विदेश  मन्त्रालय  के  घायेंक्रम  भारतीय  तकनीकी  ate  श्राधिक  सहयोग  (TZ°

 टी०  fo  सी  के  अधीन  निम्नलिखित  देशों  को  तकनीकीਂ  सहायता  प्रदान  कीਂ  जाती है
 :---

 1)  (2 2)  झल्जे  (3)  अ्रंगोत्ा  (4)  fer,  (5)  ) aecta,  (6}

 (7)  atatata,  (8)  (9)  (10)  वियतनाम  जनवादी

 गणराज्य  )  (12)  (  )  (14)  (15)

 (16)  (17)  (18)  ईरा  (  )  वे/नियी'  (20)

 कुब |  (21)  (22)  (23)  (24)  (25)

 (26)  मलावी  (27)  मणिम्बाव  (28)  माधिश््विस  (29)

 (30)  (31)  (32)  पपुत्ना

 (33)  यमन  गणराज्य  (34)  (36)  सोमालिया

 (37)  (38).  दक्षिण  (39)  (40)

 (41)  (42)  (43  ट्यनिशिया  (44)  संयुक्त

 (45)  feast  श्रौर  (47)  ज़ाम्बिया
 ।

 +»  ८.  »
 (II)  frrrafe faq  देशों  को  कोलम्बो  योजना  झ्धीनਂ

 सहायता  प्रदान
 थ

 जा  रही

 है  ।  इसवा  प्रश्त  ft  fea  Be न्त्राप््प  a  ara  विभाग a  हाथ  में

 (6) (1) )  (2)  बंगला  (3)  (4)  (5)

 (7)  (8)  ) aratfeat  (9)  star  (10)

 (11)  (12)  (13)  (14)

 (15)  फिलिपीन्स  (  )  सिंगापु  (17)  (18)  (19)

 वियतनाम (20)  (21)  ब्रिटे स्  (22)  श्रौर

 |  )  युजालंण्ड  ।

 (@)  (JIT)  वित्त  मन्त्रालय  के  वध्य  विभाग  द्वारा  संचालित
 राष्ट्रमण्डल

 amatay  सहा  4crT  योजना  धीन  निम्नलिखिरा  देशों  को  भारत  से  सद्दीयता  प्रदान  की

 गई  है
 i .

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

 (7)  (8)  (9)  fiaufear  (10)

 (  )  (12)  शौर  (  13)  जाम्बिया  ।

 (a)  (  )  वि  मन्त्र रट  बांग्ला  नेपाल  पौर  भूटान  लिए  विशेष /पूथक्

 सहायता  कार्येत्रमों  का  संचालन  भी  ६:  रत
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 लिखित
 3

 1898  (3)

 Non-Participation  in  the  Ministerial  Conference  of  Non-Aligned  Countries  on  Press

 Agencies  Pool  by  certain  Countries

 1417.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  cf  Information  and  Broad-

 casting  be  pleased  to  state  ;

 (a)  the  names  of  the  countries  which  did  not  partici  patein  the  Ministerial  Confererce  of

 the  non-aligned  countries  on  the  News  Agencies  Pool  concluded  recently  even  though  they
 were  invited  to  it;

 (b)  whether  an
 taken  therein,  ;  an

 y  decision  about  the  headquarters
 of  its  co-ordinaticn  ccm  mittee was

 (0)  if  so,  the  facts  thercof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Eroadcasting  (Shri थ
 Dharam  Bir  Sinha)  :  _(a)  the  following.  countri  es  did  not  attend  the  New  Delhi
 Conference

 Full  Members

 I.  Burma  2.  Benin

 ae A -  3.0  Cape  Verde  .  Cameroon

 5.  Central  African  Republic  6.  Chad  :

 7.  Congo  8.  Equatorial  Guinea

 -g.  Gabon.  10,  Guinea  Bissau

 ed अप  .  Ivory  Coast  12.  Kampuchea

 13.  Lebanon  14.  Lesotho

 alagasy
 aq)  16.0  Malawi

 17.  Mali  18,  Panama

 19.  Rwanda  20.  Saudi  Arabia

 21,  Sicrra  Leone  22,  Singapore

 23.  Upper  Volta

 Observer  Countries

 1.  Bolivia  2.  Brazil

 3.  Barbados  4.  Columbia

 5.  El.  Solvador  6,  Grenada.

 (b)  It  was  decided  that  the  Co-ordination  Cem  mittee  of  the  Press  Agencies  Pcol  will
 not  have  a  fixed  headquarters.)

 (c)  Does  not  arise.

 Setting  up  of  Industries  by  Jhuggi  Dwellers

 1418,  Shri  Ram  Hedaoo  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  a  proposal  to  allow  the  downtrodden  and  unemployed
 poor  persons  resettled  in  Jhuggis  under  the  20-Point  prcgramme  to  set  up  industries  ;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shri  A.  | ि  Sharma)  :  (a)
 and  (b)  One  of  the  Objectives  of  the  development  programmes  for  small  industries  is  to
 enlarge  opportunities  for  employment  including  self-employment  of  artisans,  craftsmen  etc.,
 including  those  belor  ging  to  the  weaker  sections.  As  a  part  of  this  overall  objective  Delhi
 Administration  haveinitiated  a  pregrem  me  for  the  tenefit  of  the  weaker  sections  of  the  society
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 Written  Answers
 Bhadea

 3,  1808
 (Saka)

 in  the  Union  Territory  of  Delhi.  This  programme  includes  training  in  spi
 my

 _  on  25  new  model  Khas  and  5  looms  to  be:  provided  each  of  the  c  entres 5.0  Charkhas  will

 and.  weaving

 be  distributed  to  trained  persons  on  50 %्ाथा1  and  50%  loan  basis.  The  products  willbe
 marketed  by  approved  Khadi  Institutions.  In  suitable  places  carpentary,  blacksmithy,

 ottery  and  oil  ghani:  programmes  will  aslo  be  started  on  Jand  which  is  being  sought  from
 elhi  Development  Authority  on  nominal  prices.  The  p  e  will  be  spread  to  ‘other

 colonies  in  the  Union  Territory  of  Delhiin  the  light  of  the  success  achieved  in  these  centres.

 Besides  the  Khadi  Village  Industries  programme,  the  Delhi  State  Industries  Develop-
 ment  Corporation  has  a  programme  of  setting  up  of  indusrtial  work  places  in  each  of  the  larger
 colonies  where  training  wifll  be  imparted  to  poor  artisans  and  work  places  provided  on  reasons

 e  Corporation  will  also  arrange  for  common  services  including  provision
 for  raw  materials  where  necessary.

 दिल्ली  पुलिस  में  पुलिस  aa-seage zy  की  भर्ती  के  बारे  में  कथित  जाँच

 1419.  सरदार  मोहिन्दर  सिह  गिल  :  क्या  गह  भन्ती  थ  बताने  की  कृपा  श ० |  कि  :

 कीं दिल्ली  में  हाल  ही  में  पुल्तति  wa-seqaeey  की  भर्ती  के  बारे  में  nh  जा  रही  जांच  में

 कितनी  प्रगति  हुई  श्रौर

 क्या  थहे  जांच  पुरी  होने  इस  प्रयोजन  के  लिये  ह
 परीक्षा

 नेने  का  निणय  किया

 गया

 ह  fas)
 Te  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (at ee एफ

 ०  एच  ०  मोह ह
 खिल  *
 a  थ  \?)  जो  समिति  जांच  कर  रही  है

 eat
 वहं  जल्दा  ही  अपनी  Forte  प्रस्तुत  था  देगी  ।

 श्रीभान  ।

 भारतोय  जलवायु  में  सौर  वायु  ऊर्नाप्रों  संबंधी  तकनीकों  श्राथिक  श्रष्ययन

 1420,  डा०  के०  एल०  राव  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 )
 क्या  भारत  सरकार  भारतीय  जलवायु  के  सौर  तथा  वायु

 कर्जाओ्रों  के  बारे  प्रत्येक  के  लिये  स्वतन्त्र  रूप  से  अथवा  ऊर्जात्रों  के  अन्य  स्रोतों  के  सापेक्ष  acd

 कोई  प्रौद्योगिक-श्राधिक  serra  fine  हैं  ;

 वे  सौर  पद्धतियां  तथा  उत्पाद  कौन-कौन  से  हैं  जिन्हें  पांच  वर्षों  में  ही  प्रयुक्त

 वोह  Tee  यि  ग ष्  से  सम्भाव्य  समझा  गया  है  ;  श्रौर

 श्रागामी  दस  वर्षों  गेर-वाणिज्यिक  ऊर्जा  के  रूप  में  भारत  में  प्रयुक्त  होनें  वाली

 ऊर्जा  के  कितने  प्रतिशत  भाग  के  स्थान  पर  सौर  वाय  ऊर्जाश्रों  का  उपयोग  होने  की  है  ?

 aw  मंत्री  कृष्ण  i
 :  विभिन्न  प्रपोजनो ंके  सौर  अ्रौर  बात

 ऊर्जा  का  उपयोग  भ्र्भी  अ्रनुसन्धान  शौर  उत्पाद  विकास  के  में  ही  उनकी

 श्राथिक  संभाव्यता  को  स्पष्ट  तसवीर  चल  रहें  तथा  विकास  कायक्रम  के
 सफ़लता  पुर्वक

 पुरा  हो  उत्पादन  श्रभिमुखी  डिजाइनों  के  तैयार  हो  जाने  तथा  सफ़लतापुवेक  विकसित  किये

 ससे  शिल्पविज्ञान  पर  श्राधारित
 उपकरणों

 के  प्रोटोटाइपों  के  निर्माण  तथा  क्षेत्रीय  परीक्षणों

 के  पश्चात्  ही  सामने  ग्राएगी  |
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 स्थान  तथा  जले  को  गम  करने  ate  द्षि  पम्पों  को  चलाने  क  लिये  ate  ऊर्जा के

 उपयोग  की  तकनीकी  aaa  निष्चित  हो  गई  है  इस  इस  प्रकार  के  उपयोगों के  लिए

 सौर  प्रणालियों  को  इष्ट्तम  किया  रहा  है  श्रौर  श्राथिक  afte  से  उनकी  जीवन  क्षमता  के

 सम्बन्ध  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 यह  श्राशा  की  जाती  कि  सौर  श्रौर  वायु  ऊर्जा  की  जिन  प्रणालियों  को  इस  समय

 फ्राथमिकता  दी  जा  रही  वे  प्रणालियां  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उपयोग  जाने  वाली
 गैर-बाणिज्यिक

 ऊर्जा  का  स्थान  शभ्रागामी  दस  वर्षों  में  पर्याप्त  रूप
 सें

 ले  लेंगी

 इडिकी  qa-fastett  परियोजना

 1421.  श्रीमति  anal  तनक'पन  :  क्या  ऊर्जा  -  मंत्री  यह  बताने की  छपा  करेंगे कि

 ल  TAT AT AT लो लागत  कितनी केरल  राज्य  में  इट्डिकी  पन-बिजली  परियोजना  की  मूल

 उस  पर  wa  तक़  कुल  कितनी  धनराशि  खच  जा  चुकी  है

 उस  पर  झाग  कितना  व्यय  होने  की  सम्भावना  है

 इस  संयंत्र  पर  aa  तक  कुल  कितनी  हानि  हुई  है  ;  श्रौर

 (=)  इस  संयंत्र  के  शन  लाभ  न  हानि  की  स्थिति  में  कब  तुक  श्र  जाने  की  सम्भावना

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ०  सिद्धेदवर  :  (*)  शर  afeat

 '

 परियोजना  1962  में  मूल  रूप  में  edge  की  गई  थी  इसकी  mani
 लागत

 49,22  करोड़  रुपये  थी  ।  निर्माणपूंव  को  ध्यान  में  रखते  हुये  इस  स्कीम  के

 कीयें  क्षेत्र  को  बढ़ाने  के  लिये  परियोजना  के  प्ररतावों  की  संशोधित  कर  feat  था  अझौर  इसके  प्रथम

 चरण  में  130-130  की  तीन  यनिटों  के  की  की  गई  थी  ।

 faa  चरण-एक  परियोजना  68,  20  करोड़  की  झनुमान्ति  लागत  पर  1968  में रवीत
 की

 ड
 थी  ।  1973-74  के  ora  तक  पर  हुआ  व्यय  79.  16  करोड़  रुपये  बताया  गया है
 1974-75  cat

 1975-76  के  दौरान  व्यय  के  भ्रन्तिम  झ कड़ों  की  राज्य  प्राधिकारियों से  27 eT

 a

 राज्य  प्राधिकारियों  से  सूचना  की  प्रतीक्षा  है  ।

 भर  ( (=)  परियोजना  से  लाभ  शौर  हानि  का  हिसाब  परियोजना  द्वारा

 ज्यिक  प्रचालन  कर  दिये  जाने  तथा  उससे  लाभ  होने  पर  ही  किया  जा  सकता  है  ।  चंकि  इडिक्की

 परियोजना  फ़रवरी  1976 के  बाद  चालू  की  गई  थह  प्रश्न  केवल  ता गामी  वर्ष के  बाद

 ही  उठेगा

 Accident  in  Ordnance  Factory  at  Jabalpur

 1422,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  ;  Will  the  Minister.of  Defence  be  pleased  to
 state  ६

 (a)  whether  in  the  middle  of  July,  1976  a  major  accident  occurred  in  the  Ordnance

 Factory,  Khamaria,  J  abalpur,  as.
 a  ‘result  of  which  :several  employees  were

 killed  and
 injured;.
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 (b)  if  80,  whether  any  enquiry
 had  been  conducted,  if  so,  the  findings  thereof;

 ८  )  whether  any
 assistance

 to  the  family  members
 of  the  deceased  has  been  given  by  the

 factory  authorities;

 d)  whether  Government  have  any  scheme  to  provide  the  family  members  of  the  deceased
 with  employment  in  the  factory  itself;  an

 (e)  if  so,  the  facts
 thereof

 ?

 e  Minister  of  State  (Defence  Production)  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri
 ९,  Gadgil)  :  (a)  An  explosion  occured  in  Ordnance  Factory,  Khamaria  on  6th  July,  1976
 in  which  eight  employees  died  and  three  were  injured.

 (०)  An  enquiry  has  been  conducted  and  the  findings  ther  of  are  under  examinatio...

 (c)  The  following  assistance  has  been  given  to  the  family-members  of  the  deceased

 employees  viz;
 6  emp  loyees  of  the  Ordanance  Factory,  Khamaria.

 (i)  Rs.  10,000/-  each,  by  way  of  part  payment  of  compensation  due  under  the  Workmen's
 Compensation  Act.

 (ii)  Rs.  2,000/-  to  each  family  as  ex-gratia  payment  from  Government.

 (iil)  Rs.  4,502/-  to  each  fam'ly  as  donation  fro-n  various  organisations  and  funds.

 One  Supervisor  of  Ordnance  Factory,  Khamaria

 (i)  Rs.  2,000/-  as  ex-gratia  payment  from  Government.

 (ii)  Rs.  4,252;-  as  donation  from  various  organisations  and  funds.

 (iii)  Sanction  for  payment  of  compensation  is  being  processed.

 One  employee  of  the  Inspectorate  of  Armaments,  Khamaria

 (i)  1९४.  2,000/-  as  ex-gratia  payment  from  Government.

 (ii)  Rs.  21,000/¢  sanctioned  as  compensation.

 (d)  and  (e)  Appointment  Orders  have  already  been  Issued  to  widows/nearest  relatives
 of  six  of  the  deceased  employees,  In  respect  of  the  other  two  bereaved  families,  efforts  for
 the  provision  of  similar  employment  assistance  are  being  made.

 Ban  on  Films  by  Censor  Board

 1423.  Dr.  Pandeya:willthe  Ministerof  Information  and  Broad-
 castia  be  pleased  to  State  :  (a  Wether  the  Csasor  Board  as  banned  screening  of
 som?  film?  containing  obscene  scen23  in  violation  of  the  censor  rules;  and

 if  so,  the  14133 0  the  on  these  as  Well  as  other  groundsin  1975  and  1976
 so  far ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Inform  ition  and  Broadcating  (Shri  Dharant
 Bir  Sinha)  :  (8  &  (b).  Ye3,  Sir.  A  list  of  films  baaned  on  ground  of  violation  of  censorship
 guidelines,  inculding  obscenity,  is  attached,  [Placed  in  library  See  No.  T  11214/76]

 tel  की  किस्म

 1424.  श्री  झरविद  एम ०
 पटेल

 श्री  एन०  श्रार०  :

 कया  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  उपभोक्ता  परिषद्  ने  यह  पाया  है  कि  भारत  में  बनने  area

 की  किस्म  बहुत  ही  घटिया  है  ate  इसमें  मुनाफ़े  का  भाग  बहुत  श्रघिक है  ;
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 क्या  सरकार का  विचार  टुब  पेस्टों  को  का  मानकौकरण
 करने  ste  इत

 मूल्य
 निर्धारित  करने  का  है  ;  att

 यदि  तो  कब  ?

 उद्योग  मंत्री  टी  2  से  AAT  उपभोक्ता  परिषद  ने  इस

 वर्ष  के  मई-जून  में  टुध  teat HT का  एक  नमूता  सर्वेक्षम  किया  wear  बातों  के  साथ-साथ

 उन्होंने  wat  निष्कर्षों  में  यह  पाया  कि  भारत  में  बनने  वाले  टुथ  पेस्ट  में  मसुड़ों  की
 सुरक्षा

 के  लिये

 जो  दांत  कायम  रखने  के  लिए  एक  शभ्रावश्यक  भाग  उपयोग  qarq  नहीं  डाले  जाते  हैं

 इन  टुथ  पेस्टों  की  कोमतें  भो  बहुत  aire हैं  ।  Feats  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 तमिलनाडु फिल्म  उद्योग  जाँच  समिति

 1425.
 श्री  मुरासौली  मारन

 :
 कया  सुचना  arte  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  नियुक्त  fare  उद्योग  जांच  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन

 येश  कर  दिया  है  ;

 (@)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफ़ारिशें  क्या  श्रौर

 उनके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 sgt  esate
 :  हां  ।

 श्र  (7)  इस  बारे  में  सुचना  तमिलनाडु  सरकार  से  श्रमी  प्राप्त  होनी  है  ।

 औद्योगिक  लाइसेंस  जारो  करने  में  बड़े  श्रौद्योगिक  ast  का  निमा  हिस्सा

 1426.  श्री  सोमनाथ  चट्  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  जारी
 किए  गए  प्रत्येक  श्रेंगी के  औद्योगिक

 संख्या  क्या है  ;  झ्रौर

 गत  ate  वर्षों  में  राज्यवार  ate  इस  कुल  संख्या  में  एकाधि का  र  तथा  fara

 व्यापार  प्रक्रिपा  झायोग  के  पास  पंजी  कत  प्रत्येक  बड़े  व्यापार  गृह  का  हिस्सा  कितना  रहा  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  श्र  at  1973-75

 की  अवधि  में  जारी  किए  गए  हर  प्रकार  के  लाइसेंवों  की  राज्यवार  वितरण  संख्या  तथा

 शम०  रार ०  पी०  अधिनियम  के  SraTt  के  शेप्ररों  को  दिखाने  वाला

 विवरण  संजग्त है  [TAT  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  11215/76]

 Assistance  Sought  By  Bihar  For  Fifth  Plan

 1427.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  W.ll  the  Minister  of  Piaaning  be  pleased  to  state:

 (a)  Bihar  Government  have  requzste  1  C2atral  Governm2at  foran  amountof  Rs.

 300  crores
 for  the  completion  of  the  Fifth  Five  Year  Plas  of  the  State;  an

 (b)  if  so,  th:  esseaction  of  Central  Government  therto ?
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 ‘The  Minister  of  State in  the  Miniatry  of  Planning  (Shri  Sankar  Ghose): (a)  The
 Planning  Commission  ‘has  not  reeeived  any  ue  st:  from  the  Government  of  Bihar  for  an
 amount  of  crores  for  the  completion  0 fth  €  State’s  Fifth  Five  Year  Plan,

 (b)  Does  not  arise.

 सैन्य  मुख्यालय  के  एम०  श्राई  ०
 निदेशालय  में  सहायक  परीक्षक

 1428.  श्री  के
 ०  लकप्पा  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 :

 (¥)  कया  सेन्य  मुख्यालय  के  श्रधीन  एम०  श्राई ०  निदेशालयं  के  सहायक  परी  क्षकों  ने

 सेबांग्रों  में  व्याप्त  wade  तथा  तदर्थ  नियुक्तियों  एवं  पदोन्नतियों  की  वर्तमान  प्रक्रिया  के  बिरीध  मैं

 हाल  ही  में  अनेक  श्रभ्यावेदन  पेश  किये  हैं  ;  भ्रौर

 क्या  इन  कर्मचा  रियों  को  इस  संवर्ग  में  पदोन्नतियों  के  अधिक  श्रवसर  प्रदान  करके  उनकी

 शिकायतों
 को  दर  करने

 के
 लिये  कोई  कंदम  उठाये  गये

 हैं
 ;  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ज्०  बी ०  :  पांच  सहायक  attend  ने

 श्रभ्यावेदन  दिया  है  कि  सहायक  परीक्षकों  के  लिये  विभागीय  पदोन्नति  की  atwigaial A में  सुधार

 किया  जाए  |

 उनके  भ्रश्यावेदनों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 Gratuity  ६०  Khadi
 Bhavan  Employees

 ta ALL tee 1429.  Shri  Hiralal  Doda  :  will
 the  Minister  of

 Industry
 be  pleased  to  s

 (a)  Whether  the  workers  of  the  Kbadi  Bhavan,  New  Delhi  are  enjoying  the  facility  of
 gratuity;

 (b)  18.0  80,  from  which  date;  and

 (c)  whether  the  Khadi  and
 Industries  Commission  have

 framed  their  own  rules
 in  this  regard

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shri  AP.  Sharma):  (a)  to
 The  Khadi  &  Village  Industries  Commission  have  framed  regulations  called  the  Khadi

 Village  Industries  Commission  Employees  (Gratuity)  Regulations,  1975  which  came  into
 effect  from  Ist  April,  1967.  These  regulations  apply  to  whole-time  employees  borne  on  the  re~
 gular  dnd  temp  orary  eStablishment

 including  trading  staff  of  the  Commission,  other  than  the
 followin g  categories  of  emp]oyees:

 (i)  Casual  employees;

 (ii)  Government  servants  and  ‘othér  employees  on  deputation  terms;

 (iii)  employees  on  contract.’  basis;

 (iv)  apprentices  and  trainees;

 (v)  re-employed  persons;

 (vi)
 schematic

 staff;

 (vii)  honorary  workers;

 (viii)  employees  on:  daily  wages;  and

 any  other  class  of  employees  not  Specifically  made  eligible  for  the  benefit  of  gratuity
 under  these  regulations,

 Subject  to  the  above  categories  workers  of  the  Kh
 for  facility  of  gratuity  under  the.above

 adi  Bhavan,  New  Delhi  are  also
 eligible
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 से  स्वतंत्रता  सेनानी  की  पेंदान  लेने  वाले  व्यक्ति

 1430.  कुमारी  कसला  क्या  गह  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 धोखा-धड़ी  करने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  रूप  में  सरकार  से  पेंशन  ले  रहे  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  जनता  की  ate  से  कुल  कितनी  शिकायतें  मिली  हैं

 क्या  सरकार  ने  उन  शिकायतों  की  कोई  जांच  कराई  है  ;  श्र

 यदि  तो  कितने  मामलों  की  जांच  की  .  गई  और  उनकी  जांच के  क्या  परिणाम

 निकले  ?

 गह  -  मंत्रालय  में  SaTAt  एफ ०  ao  :  15-6-1976  तक

 4,383  मामलों  में उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  विरुद्ध  फंशन  स्वीकृति के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त

 ईहैं  जो  योजना  के  अधीन  पशन  के  पात्र  नहीं  हैं  ।

 तथा  (77)  प्राप्त  शिकायतों  की  सम्बन्धित  राज्य  सरकार/संघ  क्षेत्र

 प्रशासन के  Tut F,  जहां  प्रावश्यक  होता  की  जाती  अरब  तक  148  मामलों में  पेंशन

 रद  की  गई
 292

 मामलों  में  फिर  से  पेंशन  दी  तथा
 2,925

 मामलों  ग्रागे  जांच  होने

 तक  पेंशन  स्थगित  की  गई  है  ।

 कलकत्ता  स्थित  बोस-इंस्टीटंयटਂ  का  कार्यकरण

 1431.  श्री बी  ०  के  ०  aTeaatazt  :  क्या  atta:  मंत्री यह  बताने की  कपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  कलकत्ता  स्थित  बोस  इन्स्टीट्यूट  के  कार्यकरण  के बारे  में  अनेक

 शिकायतें प्राप्त
 हुई  हैं  ;  भ्र

 यदि  af,  तो  इन  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  है  Wit  सरकार  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाही

 की  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (att

 वाकर  :
 ait  (a).  संस्थान के

 प्रशासनिक  atc  वित्तीय  मामलों के  बारे  में  प्राप्त  कई  शिकायतों  की  fasta  giz  प्रौच्यों  गकी

 विभाग  के  श्रधिकारियों  के  एक  दल  द्वारा  जांच  की  गई  थी  ।  ये  शिकायतें  भ्रामतौर  पर  श्रस्पष्ट

 पाई  गई  थीं  जिन्हें  कि  सिद्ध  नहीं  कियां  जा  संकता  है  इस  दल  ने  इन  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में

 जिन  प्रक्रियात्मक  शौर  उपायों  की  fant  की  उन्हें  ्रमली  जामा  पहनाया  जा

 रहा  है
 ।

 कार्यक्रम  क्रियान्वयन  समितियाँ

 1432.  श्री  भोगेन्द्र झा  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  राज्यों
 में  राज्य  तथा  जिलास्तरीय  कार्यक्रम  क्रियान्वयन

 समितियों  में  सत्तारू  भारतीय  साम्यवादी  दल  तथा  अन्य  दलों के  एक  जेसे  विचारों  वाले

 प्रतिनिधि  शामिल  हैँ  ;  श्र
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 यदि  at,  तो  राज्यवार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 शंकर

 :  ate  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  प्रस्तुत  [aareaa  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11216/76]  |

 afsaat  क्षेत्र  में  परमाणु  बिजली  घर  स्थापित  किया  जाना

 1433.
 श्री  फतेहुसिह राव  गायकवाड़  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  भन्ती  यहं  बताने  को

 gat  करेंगे  fa

 (a)  कया  पश्चिमी  क्षत्र  में  एक  परमाणु  बिजलीघर  स्थापित  करने  के  लिये  उपयुक्त  स्थान

 का  चयन  करने  हेतु  स्थान  चयन  समिति  ने  गुजरात  राज्य  का  sae  बार  दौरा  farur  और

 यदि  तो  स्थान  चयन  समिति  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  बौर  केन्द्रीय  सरकार  at  निर्णय

 क्या है
 ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलक्ट्रोनिक्स  मंत्रो  तथा  भग्तरिक्ष  मंत्री

 ईश्रीमतो  इंदिरा  ।  a

 स्थल  चयन  समिति  ने  गुजरात  राज्य  के  तीन  स्थलों  अरथत्  बलना  तथा

 बॉक्रपार  की  जाँच  विस्तार  से  की  थी  ।  पश्चिमी  जिसमें  गुजरात  राज्य  भी  शामिल  में  परमाणु

 बिजलीघर  की  स्थापना  के  बारे  में  स्थल  चयन  समिति  की  wire  सिफारिशें  सरकार  के  faara-

 धीन  है

 दानापुर  Reerdq2  बोड़ें  1. ई: |  यूनियन  की  मांगें

 1434.  श्रो  रामावतार  Meat :  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि  :

 क्या  दानापुर  केंटोनमेंट  ate  ata  यूनियन  ने  सरकार  को  एक  मांग  पत्र  प्रस्तु 1 ष्को

 fear  है  ;  we

 इस  संबंध  में  सरकर  ने  क्या  कार्यवाही  की

 रक्षा
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री  जे

 ०
 बी  ०  ।  (at)  जी  हां  दिनांक  10

 1976  एक  भांग  पत्र  प्राप्त  हुद  था  ।

 (a)  उस  माँग  पत्न  में  उठाई  गई  बातों  का  उन्हें  उत्तर  भेजा  जा  रहा  है

 Activities  of  Samyukt  Sadachar  Samiti

 1435.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Willthe  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 ‘to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No,  2424  on  the  14th  April,  1976  regarding
 Activities  of  the  Samyukt  Sadachar  Samiti  and  state  ¢

 (a)  whether  the  information  has  since  been  collected;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;  and

 A2
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 {a)  Yes,  Sir.

 b)  &  (c)  No  case  of  large  scale  cheating  ण्  innocent  people  by  cerain  local  persons  in
 Delhi  under  the  name  of  Samyukt  Sadachar  come  to  the  notice  of  the  Governe
 ment.  one  Shri  Paras  Das  Jain,  who  claims  to  be  an  office  bearer  of  the  Samit
 wag  arrested  by  the  Delhi  Police  under  Section  41(2)/110(d)  Cr.  P.C.  on  16/17-9-75.  He
 was  Subsequently  discharged  by  the  SDM,  Kotwali,  on  26-3-1976.

 "Tt  has  been  ‘pointed  out  by  the  Samyukt  Sadachar  Samiti  thay  Shri  Paras  Das  Jain  has
 no  connecion  with  the  Samiti.  It  has  also  been  reported  that  Shri  Jain  was  expelled  from
 the  Samiti  about  2  years  ago.

 ‘According  to  informigion  available  with  the  Government,  the  Samiti  has  not  been  indulg-
 ing  in  any  malpractices.

 जम्म  ate  कइमीर  में  टेलीविजन  बताने  का  कारखाना

 1436.
 श्री  सैयद  श्रहमद  श्रागा

 :
 क्या  इलेक्ट्रॉनिको  मंत्री  यह  बने  की  छाता  करेंगे  कि  :

 (a7)  क्या  सरकार  ने  जम्मू  are  कश्मीर  के  लिये  कोई  टेलीविजन  बनाने  को  करवाना

 मंजूर  किया  है  ;  al

 यदि  तो  यंह  किस  स्थान  पर  लगाया  जायेगा  ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  श्रस्तरिक्ष  मंत्री

 गांधी  )  :  हीं  ।

 (a)  श्रीनगर  ।

 महाराष्ट्र  में  प्रामोण  विद्युतीकरण

 1437.  श्री  maraea  efe? :  क्या  अर्जी  मंत्री  यड़  बधने  की  कता  करेंगे  कि  :

 (a)  ग्रामीण  विर्यु्तेकतण  fra  gree  भटी  राष्ट्र  राज्य  के  लिये  वर्ष  1975-76  शौर

 1976-77  के  लिए  मंजू र  की  गई  यो  जना मों  के  नभ  क्या  है  शौर  उनमें  से  प्रत्येत  पर  कितनी  धनराशि

 खं
 होने  का  ग्रनुभान  है

 प्रत्येक  को  निर्धारित  arise  कया है  ;  श्र

 sate  mete  कितने  at  tt  में  बिजजों  लए  जाते  को  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय
 में

 37 aT
 ०  सिद्दे्वर  :  वर्ज  1975-76  या  1976-77

 (20-8-1976  तके  )  के  निन  ने  मही  राष्ट्र को  1042.  166  लाख  रूपये  को  कुल  लागत

 बालो  15  ग्राम  fazaatareot  TT ti Ti  को  616.  477  लाख  रूपये  की  ऋण  सहयता  के

 स्वीकति  दी  इन  योजनाग्ों  के  उनकी  लागत  तया  स्वीकृत  की  गयी  ऋण  राशि  संलग्न

 दर्शायी  गंयी  (Side)  ।  [saree  में
 गो  देखिये  ar  एल०  ठी ०  11217/76]

 fata  द्वारा  स्वोकत  की  गयी  को  5  वर्ष  तके  को  अवधि  में  पुरा  करने  का

 कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।  प्रत्येक  योजन  को  पूर्ण  करने  के  लिये  fea  को  गई  अनधि  का  उल्लेख

 आग  के  उत्तर  में  निर्दिष्ट  frre  में  fat sr  गयी  है  ।

 हो  को  fy DI पूरी  ब  जाने  पर  ये  यो  नत (एं  1174  गवों  जो  प्रदान  करगों  ।
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 दिल्ली  में  धुएं  रहित  कोयले  को  सप्लाई

 1438:  थी  एस  ०  राम  गोपाल  क्वा  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (4)  क्या  दिल्ली  झर  इसके  ote  पास  के  क्षेत्रो  कों  धा  रहित  कोयला  सप्लाई  करने

 का
 t-aeaTg z

 है  ;

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  कोयला  कवाब  तक  उपलब्ध  feat  जायेगा

 उक्त  कोथले  का  मुल्य  क्या  होगा
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  उपसंत्री ०
 :

 जी  नहीं  ॥

 (a)  सवाल  18.0  |

 कोयले  से  ऊर्जा  का  उत्पादन

 1439.  श्री  विभूति  faq:  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह
 बताने  की  झपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  खानों  के  arr  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  जमंत  संघीय  गणराज्य  द्वारा

 कोयले  से  उर्जा  वा  उत्पादन व  रने  के  प्रयासों  के  अध्ययन  के  लिये  उस  देश  का  दौरा  किया  था ;  झ्ौर

 कोयले  से  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  के  जमनी  के  तरीके  की  तुलनाः्में  भारतीय  तरीका

 किस  प्रकार  का  है
 ?

 ऊर्जा
 मंत्रालय

 में  ०  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  (=)  जी
 नहीं  ।

 लेकिन
 1974

 में  भारत  सरकार  की  थ्रो कन  से  एक  ऊर्जा  दल  पश्चिमी  जमं मी  भेजा  गया  था  ।

 =°T
 (a)  पश्चिम  जमती  कोयला  से  कर्जा  प्राप्त  करने  की  विभिन्न  anarey.  त्र

 अध्ययन  कर  रहा  है  इस  संबध  में  कुछ  विशिष्ट  क्षेत्रों  का  नीचे  उल्लेख  गया
 है

 पन

 (1)  बिजली  तथा  कृत्रिम गैस  के  उत्पादन  के  लिये  To
 जमेंनी

 में  सूब्लीय

 ऊ

 ऊष्मा  के

 कोयले  के  उपयोग  की  संभावनाओं  का  SEAT  fiat  जा  रहा  भारत  में

 इस  प्रकार  का  कोई  अध्ययन  नहीं  हो  रहा  है  ।.

 (2).  कोयला  दबाब-गैसीकरण-कोयला  दबाब  गैसीकरण  के  लिए  पश्चिम  जमनी  के  पास

 प्रक्रिया  है  ।  भारत  में  दुरस्थ  sous  लिए  दबाब  गैंसीकरण

 इस  तकनीक  का
 मूल्याकन

 किया  गया
 किन्तु  वह  arta  दुष्टि  से  उपयोगी  सिद्ध

 नहीं  हुई

 (3  दुषणਂ  नियंत्रण  जंमंनी  में
 श्रॉपेन  कास्ट  श्रौर  भूमिंगत  खानों  में  दूषण

 की  रोकथाम  के  लिये  कुछ  aaa  किए  है  ।  भारत.में  इस  के  खनन

 काय  में  पत्रेशी  .  के  लिये  मितव्ययिता  ga  उपायों  क़ी  खोज  हेतू चप्

 अध्ययन  दल  बनाया  गया

 बिजली  संयंत्र  डिजाइन  पश्चिम  जमंनीਂ  शर  भारत  दोनों  में  ét  बड़े  ताप  विजली (4).

 घरों  में  उच्च  राख  वाले  कोयते  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।
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 जउत्तः
 one
 25 !  1976

 ७
 a,

 (5)  एम०  एच०  डी०  arb  ने  पश्चिम
 जर्मनी  जर्मेन

 ‘Sartre at on
 को  एक

 समिति  के

 कहने  पर  इस  भ्रतुसंधान  कार्य  को  बंद  कर  feat  गया  है  ।  भारते  में  म्रतुसंधान

 तथा  fasta  के  fad  इस  तथ्य  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 (6)  कोयला  द्रवीकरण  जर्मनी  में  ईंधन  के
 रूप  में  कौथ

 ने
 के  द्रवीकरण  के  क्षेत्र  में

 कोई

 बड़ा  बुनिधादी  कार्य  नहीं  हो  ear  है  ।  भात  में  इस  fare  पर
 ग्रनुवंधान  संस्थान

 में  अध्ययन  किया  जा  रहा  हैं  ।

 पर्यावरण  ध्रायोजना  समन्वय  सम्बन्धों  राष्ट Ss!  अ  च्ण्ण
 font

 त  का  प्रतिवेदन

 1440.  watt  नीतिराज  :

 थी  सोमनाथ  चटर्जी

 क्या  योजना  मंदी  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  दि  :

 क्या  पर्यावरण  ats  तथा  समन्वय  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  समिति  ने  प्रतिवेदन

 में  कहा
 है  कि  देश  को  25  से  30  प्रतिशत  जनतंख्या  गन्दी  बस्तियों  या  प्रनघधिकृ त  बस्तियों में  रहती है  ।

 यदि  at,  तो  उसकी  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  क्या  ate

 उक्त  प्रतिवेदन  पर  सरकार  का  त्रिचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शंकर  :  विज्ञान  ate  प्रौदंपोगिकी  विभाग

 aru  तैयार  की  गई  रिपोर्ट  ने  शहरों  में  रहने  वाली  अ्राबादी  का  कि  देश  को  झ्राबादी

 जेसा  कि  प्रश्न  में  पूछा  गया  25  से  30  प्रतिशत  भाग  may  बस्तियों  ale  म्रनघिकृत  बस्तियों

 में  रहता  है  ।

 (a)  fete  में  मानव  बस्तियों  पर  नीति  सम्बन्धि  ढांचे  के  लिये  भा  गेंदर्श क  धाराओं  को  सुची

 बद्ध  किया  इसकी  सम्बद्ध  में  निम्पलिखित  उल्तेखनीय हैं  oe .

 (i)  शहरी  त्री  देहाती  बस्तियों  में  रहन-सहन  के  स्तर  के  मौजदा  गर्त  को  कम  से

 कम  किंया

 (ii)  शहरी  aire  दहतों  क्षेत्रों  में  अच्छे  सम्बन्धों  क  स्थापना  arch  प्रस  प्रक्रिया

 को  कम  किया  जाए  are  सेवा  केन्द्रो  घौर  विकास  केन्द्रों  का  विकास  करके  सामान

 are  सेवायों  के  पर्याप्त  वितरण  की  व्यवस्था  का

 (iii)  समाज  के.कम  जोर  तथा  अल  सुविधाएं  प्राप्त  वर्गो  के  के  लिये  प्रो्साहनों

 की  व्यवस्था  की  र

 (iv)  सनाज  के  अर्य  सुविधा  प्राप्त  वर्गों  के  लिये  की  व्यवस्था  सुनिश्चित ५७
 भा  vee  ये  मे  peep प््नभ  से  जजा T को  जाय  ।  उपयु  ।  प्रबन्ध

 के
 are

 परवत  वना  को  सु  बलाधा  जाए  और  sf  वर्गों  के  लल  ए  aaa  मे  COTayY

 को  व्यक्व्था  को  जाए  ।
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 Written  Answers  1976
 wo

 (a)  गन्दी  बस्तियों  ote  बस्तियों  में  रहन ेवाले  प्राप्त  लोगों
 के

 ferent  के  लिये  . ¢ fiqie  में  जो  सुझाव  दिये  गए  हैँ  उनके  इनुसारर  सरका  ने  पहले  से  हीਂ
 काई

 को  हाथ  में  ले  लिया  है  अं  THE  योजनाश्ं  को  श्रप्मली  जामा  पहना  रही  है  उदाहरण  के  लि

 =e  >  tow aa र  घरन  hr 1956  में  गन्दी  बस्प्यों  हटाने  जिनमें  एक  योजना  श्रारंभ  की  गई  थी  ।  गन्दी

 बस्त्यिं  .  में  पर्याव  सुधा'र  नामक  एव  और  योजना  1972  में  आरंभ  की  गई  थीं  जिसके  sett

 cr  पक्की  सड़के  श्रादि  जैसीਂ  बुष्स्यादीਂ  सुविधाश्ों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 cate  निर्माण  gant  में  aB-TIS  fade

 1441.  श्री सी  ०  के  ०  चन्द्रप्पन  क्या  ar  मंत्र  यहं  बताने  की  छपा  ate थि

 बहु  राष्ट्रीय  Ratatat  टूथ  पेस्ट  निर्माण  उद्योग
 में  तुला  त्मथा  रूप  से  प्रमुख स्थान

 क्या  का  ध्यान  भारतीय  STMATET  दवारा  इस  बारे  में  किये  गये

 झ्रघ्ययन  की  ्रो  दिलाया  गया  त्र

 यदि  तो  बहु  राष्ट्रीय  निगमों
 के  इस

 क्षेत्र  में  योगदान  संबंधी तथ्य  कया  है  रौ ् र

 भात थ  उपभोक्ता  परिषद  की  सिफारिशो ंके  बारे  में  सखर  की  प्रतिक्रिया  क्या  है

 Batt  मंत्री  टो  ०  ए  ०  जी  et

 ol  |

 संगठित  क्षेत्र  में  fk  एवं  सिर्माता  ory को  ड़ोड़ा  बाकी  की  सभी  कंपनियों  के  पास

 प्रतिशत  से  100  प्रतिशत  मात्रा
 में  प्रचुर  विदेशी  इक्विटी  got  है  ।  1970  से

 Nee  ng
 टूथ  फेस्टों  at  चद्योग  क्षेत्र  के  विकास  a

 fet  अरक्षित  भार  ताप  य  पभोकता  परिषदें

 की  टूथ
 पेस्टों

 के
 बारे मे  की  गई  acne  के  विचाराधीन  है  ।

 गोपालपुर  (agtar)  में  Raz  wes  Gaal’  की  स्थापना

 1442.  श्री  डी  ०
 के

 ०  पण्डा  :  क्या  परमाण  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने की  छपा  करेंगे  कि  गोपालपुर

 (sgiar) )  में  रेयर  wea  की  स्थापना  के  लिये  सरकार  ने  कया  कदम  उठाये  हैं  ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिवस  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  :  ईण्डियन  रेयर  भ्रथ्सं  लिमिटेड  जो  कि  परमाण  ऊर्जा  विभाग  के  प्रशासनिक

 नियन्त्रण  में  काम  करने  वाला  एक  सरकारी  उपक्रम  है,एक  समेकित  एद्योग  समूह  के  लिए  श्रावश्यक  भूमि

 का  श्रधिग्रहण  करलिया है
 ।  इस  उद्योग  समू  ह  में  खनिजयुकत  रेत  को

 श्रलग  करने
 वाला  एक  तथा

 संश्लिष्ट
 स्टाइल  सन्यन्त्र शामिल हैं

 ।  श्राधारभूतਂ  सुविधाश्रों  की  व्यवस्था करने  का  काम  रहा

 खनिजयुवतਂ  रेत  को  श्रलग  करने  Tet  gut  प्रस्तावित  सन्यन्त्र  तथा  संश्लिष्ट  स्टाइल  सन्यन्त्र  के  लिए

 विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  ATTA  अनुमति  भी  कम्पनी  को  मिल  गई  है  ।

 अन्तिम  v fare  के  लिए  विचाराधीन  पड़ी  प्रमुख

 श्रन्तरज्यीय  बिजली  परियोजनाएं

 1443.  श्री  दादा  भूषण  :  क्या  उर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  श्र्पा  करेंगे  किਂ

 क्या  afters  निणंय  के  लिए  प्रमख  भ्रन्तर्राज्यीय  बिजली  परियोजनाओं  के  कितने  मामले

 भ्रनि्णीत पड़े  श्रौर
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 लिखित  उत्तर 1898

 (a)  afar  facta  में  कितना  समय  लगने की  सम्भावना

 ऊर्जा  मंत्रालय में  surat  सिद्धघवर  प्रसाद  :  (#)  शौर  (a)  15  विद्युत-बहुउद्देशीय

 परियोजनाओं  के  प्रस्तावों  में  भ्रन्तराज्यीय  पहलू  सन्निहित  हैं  जिनमें  नमंदा  बेसिन  at  परियोजनाएं  भी

 शामिल हैं  श्रौर  इस  नदी के  जल  के  श्रावंटन नमंदा  जल  विवाद  न्यायाधिकरण के  निणंय  के  श्रधीन  जो

 वाद  विषय  निपटे  नहीं  हैं  उन्हें  द्विपक्षीय  समझौते  से  श्रथवा  भारत  सरकार की  मध्यस्थता  से  सुलझाने के

 प्रयास  जारी  हैं  ।  इस  समय  यह  बता  सकना  सम्भव  नहीं  है  कि  सभी  वाद-विषय  कब  तक
 श्रन्तिम

 रूप  से

 सुलझ  जाएंगे  ।

 पतरातु  तापीय  बिजलीघर  की  fast  उत्पादन  क्षमता

 1444.  डा
 ०  ् कलादा  :  क्या  ऊर्जा

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 620  मेंगावाट  क्षमता  के  पतरातु  तापीय  बिजलीघर  का  निर्माण  कब  श्रारम्भ  किया

 गया  था  प्रौर  बिजली  का  उत्पादन  करने  सम्बन्धी  विभिन्न  का  रण  बया  है ं;

 क्या  इस  बिजलीघर  को  चालू  किए  जाने  से  झापातस्थिति  की  घोषणा  तक  इसमें  केवल

 60  से  100  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन
 होता

 क्या  झब  भी  200  ware  या  इससे  कम  बिजलीਂ  का  उत्पादन  होता

 at  बिजलीਂ  सम्बन्धी  श्रावश्यकता  कया  है  ate  क्या  यह  बिजली  घर  बड़ी-बड़ी

 कोयला  खानों  श्रौर
 उद्योगों  की  fasrett at

 की  बढ़ती  मांग
 को

 पुरा  करने  में  सहायक
 ौर

 620  मेंगावाट  बिजली  का  उत्पादन  कब  प्रारम्भ  होगा
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  ०  lege  :  से  पतरातू  ताप  विद्युत  केन्द्र

 की  व्तमा न  प्रतिष्ठापित  क्षमंता  400  मैगावाट  है  ।  50  मेगावाट  की  प्रथम  यूनिट  1966

 50  मेगावाट  की  दूसरी  यूनिट  1967  में  श्रौर  50-50  मेगावाट  की  तीसरी  तथा  चौथी  यूनिटें

 1969  तथा  1970  में  चालू की  गई  थीं  ।  100  मेगावाट  की  ए  यूनिट

 1971
 में

 तथा  100
 मैगावाट  की  दुसरी  यूनिट  1972  में  चालू  की  गई  थी

 |  110-110

 मेगावाट  की  दो  यूनिटें इस  समय  लगाई  जा  रही  हैं  श्रौर  इनमें से  एक  यू  निट  के  इसी  वर्ष  में  चालू  हो  जा  ने  कीਂ

 WTI है  ।

 इस  er  से  पैदा  की  गयी  बिजली  की  मात्रा  120  मेंगावाट  से  250  मेगावाट  के  बीच  भिन्न-भिन्न

 रही  प्रौर  विगत  चार  महीनों  के  दौ  इस  केन्द्र  ने  250  मेगावाट  से  भी  अधिक  की  अधिकतम  मांग  की

 पति  की  ।  बिहार  में  बिजली  की  वर्तमान  झावश्यकता  6.5  मिलियन  यूनिट  प्रतिदिन  से  7  मिलियन

 पूनिट  प्रतिदिन  के  बीच  है  झौर  इसकी  पुर्त धप ध्  पतरातु  व  बरौनी  ताप-विद्युत्  केन्द्रों
 से  उत्पन्न  बिजली  aret रा

 TM  दामोदर घाटी  निगम  में  बिहार के  से  की  जा  रही  है  ।

 पतरातु  थ कन्द्र  द्वारा  1977  की  तीसरी  तिमाही  में  20.0  मेगावाट  की  क्षमता  प्राप्त  करने  कीਂ

 ATT  है  जिससे  यह  केन्द्र  लगभग
 403  मेगावाट

 की
 SaeH Tata  मांग

 की  पूति  करने की  स्थिति  में

 होगा
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 Written  AnsWers
 Bhadra

 35  1898  (Saka
 apron

 केरल  स्टेट  इच्  इदलपमेंट  कारप  रेहान  लिमिटेड

 का  statis  लाइसें£  के  लिए  ~ WTaaaq-Ga

 ्रो  एन
 ०  श्रीकान्तन  नायर  :  कया  इलेक्ट्रो  निकी  मत्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  dad  केरल  स्टेट  इलेक्ट्रोनिक्स  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  त्रिवेन्दम  का

 संचार  यन्त्र  ~ prea aaat .  सिस्टम  )  के  निर्माण हेतु  प्रौद्योगिक  लाइसेंस के  लियेਂ  श्रावेदन  पत्र  19745

 भन्त्रालय  के  विचाराधीन  त्रौर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलैक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा
 श्रन्तरिक्ष  मंत्री

 न्दिरा  :  नही ं।

 यह  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  जिला  बहराइच  की  नामपाड़ा  तहसील  में  रेल  की  पटरियों  के  पास

 पाई  गई  farmer

 1446.  श्रो  बो०  श्रार०  झाषल  क्या  गह  मम्त्ीਂ  यह  बताने  gr  क्रेप  करग  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  बहुराइच  जिले  की  नामपाड़ा  तहसील  में  रेल  की  पटरियों के  निकट

 1976  में  कुछ  विस्फोटक  सामग्री  पाई  गई
 शौर

 क्या इस  बारे  में  कोई  गिरफ्तारियां की  गई  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ ०  एच  ०
 :  जी  श्रीमान  ।

 जांच  पड़ताल  जारी है  परन्तु  प्रभी  तक  कोई  गिरफ्तारी नहीं  की  गई  है  I

 गज़रात  में  aqufaa  जातियों  ale  श्रनसुचित  जनजातियों  पर  श्रत्याचार

 1447  शोमती  arfaat  sara

 att  इंकर  दयाल  सिंह

 श्री  सोमनाथ  aes

 क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  श्रौर  देश  के  ae  भागों  में  श्रनुसूचित  जातियों  are  श्रनुसूचित

 झादिवासियों
 प्रौर अस्र  पिछड़े

 वर्गों
 परे  श्व  भी  भ्रत्याचा

 रं  किये  जा
 रहे  हैं

 जेसें
 कि  ठन्हें  कुशनों

 सें  पानी  न

 लेने  देने  तथा  उनसे  बरतना

 a)  यदि  तो  गत  ८  महीनों  में  ऐसी  कितनी  घटनाएं  श्रौर

 (7)  श्रस्पृश्यता  श्रधिनियम  के  श्रन्तर्गत  इस  प्रवर्ध
 में

 किये  गयेਂ  श्रत्याचारों  के  fares  क्या

 कायवाहो  की  गई  है
 ?

 ng  ATA  में  उपमंत्री  एफ.०  एच  ०  मोहसिन )  :
 टी  srrtvatt

 (7) aH aT aaa  एकत्रित

 की  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पट  लपर  रख TN  SMES  q  जाएगी  ।
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 25  1976  atta  उत्तर

 संचार  श्रस्तर
 को

 दूर
 करना

 1448.  श्री  नरेख  केमार  साँयी  :  क्या  सुवा  we  KATH  मन्वी  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  ate  उसके  विदेशी  दर्शकों  के  बीच  संचार  में  यदि  कोई  न्तर है  तो  उसे  दूर

 करने  के  लिए  सरकार  ने  सरकारी  एजेंसियों  के  श्रति  रिक्त  गैर-सरकारी  संगठनों  को  प्रोत्साहन  दिये  जाने

 की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  है

 यदि  हाँ,तो  उस  काय के  लिये  देश  में  स्थापित  किये  गये  संगठनों  के  नाम  क्या  श्रोर

 इन  संगठनों को  सरकार  यदि  कोई  सहायता  दे  रही  है  तो  वे  क्या  हैं  तथा  ये  संगठन  श्पने

 उद्देश्यों  में  कहां  तक  सफल  रहे  हैं
 ?

 सूचना  शौर  प्रतारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  TAIT  Tag  से  सरकार  जत

 गैर-सरकारी  संगठनों  को  जो  भारत  का  सही  faq  प्रस्तुत  सम्भव  सीमा  झावश्यक  सहायता  देने

 की  इच्छक  कम्यूनिकेशन  सेंटर  सोसाइटी  श्रघिनियम  के  श्रत्तगंत

 19175  में  पंजीकृत  इसी  प्रका र  का  संगठन  है  ।  जिसका  काम  समाचारों का  संकलन  ATT

 वितरण  करना  1976  में  संस्था के  रूप  में  पंजीकृत gar  था  ।  दोनों  संगठनों  को  सहायक

 अतदान  मंजूर  किये  गये  हैं  ।  कम्पूनिकेशन  सेंटर--इण्डिया  श्रन्य  देशों  में  बुद्धिजीवियों  ate  व्यावसायिक

 व्यक्तियों  तथा  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  के  साथ  भी  सम्पक  स्थापित  करने  के  काम  में  लगा  gar  है

 उक्त  सेंटर  भारत  की  विकास  सम्बन्धी  गतिविधियों  तथा  We

 अन्य  क्षेत्रों  में  इसकी  उपलब्धियों  पर  पत्निकाों  श्रौर  प्रकाशनों  का  भेजन  पहले  ही  श्रारम्भ  क्र  चकी  हैਂ

 राष्ट्रीय  समाचार  एजेंसी  के  रूप  में  काम  करने  के  श्रपने  विदेश  रकत्धकाਂ

 ऋमबन ठ  कार्यक्र  के  विस्तर कर  रहा  ने  अनेक  देशों  के  साथ  समाचारों  के

 व्यवस्था  पहले  ही  कर  है  ग्रो र  कई  प्रत्य  देशों  के  साथ  वहू  ata  कर  रहा

 दिल्ली  में  प्रशासनिक  निकायों  का  बाहुल्य

 449.  मौलाना  इसहाक  AeA : :  क्या  गृह  मन्त्रों  यह  बताने  को  कपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  में  Iorrafaa  निकायों  के  बाहुल्य  को  कम  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनायीं

 गयी प्रौर

 यदि  तो  aera Tey FAT gs ? तथ्य  क्या  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एक  ०  एव ०  :  तथा  (1)  facet  प्रशासन

 को  afar  तथा  प्रशासनिक  शर्क्तियों  के  प्रत्यायोजन  में  वृद्धि  करके  (2)  दिल्ली  नगर  नई

 दिल्ली  नगर  पालिका  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  श्रौर  दिल्ली  परिवहन  निगभ  के  कार्यकरण  श्रौर

 क्षेत्राधिकार  को  यक्तिकरण  के  (3)  इन  संगठनों  के  कार्यों  के  प्रभावकारी  समन्वय  के  लिये  श्रौर

 (4)  दिल्लो  से  सम्बन्धित  मामलो  के  बारे  में  केन्द्रीय  दन्त  यों  के  स्तर  पर  प्रभावकारी  समन्वय  के  लिए

 आवश्यक  उपायों  के  सम्बन्ध  में  विचार  करने  तथा  सिफारिश  करने  के  लिये  एक  कृतिक  बल  गठित  frat

 गया  था  ।

 विशेष  दल  की  feats  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।
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 उतर  प्रदेश  में  सेनानियों  के  fare  घोखाघड़ी  ate

 पररूपघारण  के  द् रोप

 1450.  थी  झारखण्डे  राय  :  कया Ae  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे कि

 F)  क्या  उत्तर  प्रदेश  में  लगभग  400  स्वाधीनता  सेनानियों  के  विरुद्ध  घोखाधड़ीਂ  झौर

 धारण  के  श्रारोप  लगाये  गये  झौर

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 एफ  ०  एच

 ०  :
 तथा  उत्तरप्रदेश  सरकार

 सेंਂ

 सूचना  untae  की  जा  रही  है
 यथा  समय  सभा  पटल

 पर  रख
 दी  जाएंगी  ।

 कर्नाटक  में  का  स्टेशन

 1451.  श्री  एस० बी  ०  पाटिल  :  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 कि

 )
 क्या  शगस्त  1976  में  परीक्षण  कार्यक्रम  के  qc  हो  जाने  के  बाद  भी

 salen  में  गलबग  में  दरदशन  का  feet  स्टेशन  स्थापित  करके  कार्यक्रम  चाल

 fran  अन्तगंत  कर्नाटक के  400  ग्रामों  के  इसਂ  समय  कार्यक्रम  प्रसारित  होता  श्र

 यदि  तो  दूरदंश ने  केन्द्र  की  fat  क्षमता  होगीਂ  श्रौ  र  कितनें  क्षेत्र  में  कार्यक्रम  देखे  जा

 संकंग  ?

 सुचना  We  प्रसारण  संत्र/लय  में  उपमंत्री  THAT  fag)  संसाधनों की  कमी
 के

 HRS’  के  श्रन्तगंतਂ  श्राने  वाले  लगभग  40  प्रतिशत  गांवों  को  स्थलीय  ट्रांसमीटरों  के  माध्यम से

 दुरदशन  सेवा  उपलब्ध  करने  का  निर्णय  लिया  गया है  ।  इनमें  से  एक  ट्रांसमीटर गलबरग  में  लगाया  जायेगा  ।

 यह  ट्रांसमीटर कर्नाटक  के  लगभग  300  गांवों  जिनमें
 '

 साइट  के  90  गांव  शामिल  में  सेवा  उपलब्ध

 करेगा

 बेंड  3  चैनल  7  पर  काम  करने  वाला  100  मीटर  लम्बे  मास्ट  सहित  यक  किलोवाः

 का  एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  गूलबग  में  लगाया  जायेगा  ।  इसकी  रंज  40  किलोमीटर  होगी  ।  उम्मीद  है

 यह  गूलबगं के  इदं-गिदे  लगभग  5,000  वग  किलोमीटर क्षेत्र  में  सेवा  प्रदान  करेगा  |  300  गांवों

 को  लगभग  6  लाख  जनसंख्या  कों  सेवा  उपलब्ध  होगी  ।

 रक्षा  sfacstat  में  सुपरवाइजर  टेविनकल  के
 |केतनमान

 1452,
 श्री

 एस  ०
 एम

 ०  बनजों  :
 क्या

 रक्षा  मंत्री यह  बताने  at  कपा  करेंगे  कि

 कया  श्रायूध  कारखानों  सहित  ser  रक्षा
 प्रतिष्ठानों  में  सुपरवाइजर  ‘Tt  टेक्निकल  के

 az =e QTTaTAT  के  बारे  में  भ्र्भी  तक  faa  निणय  नहीं  किया  गया  श्नौर

 (=)
 क्या  सरकार  द्वारा  लिये  जाने

 वाले  अंतिम  fra

 को

 1  1973  से  ही

 क्रियान्वित  किय  मा  sata,  जैसा  fe  न्य  मामलों  में  किया  गया
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 लिखित  उत्तर ह |  1898  (3)

 रक्षा  WU  मंत्री
 नरहर

 +

 सुपरवाइजर  fa’  टैक्निकल  के  वेतन-मानों  बारें
 में

 प्रभी  कोई  निणेय नहीं लिया. गया नहीं  लिया.गया  है  ।

 इस  विषय  पर  सक्रिय  रूप से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  प्रश्न  भी  विचाराधीन है  ।

 केन्द्रीय  श्रोद्योगिक  सुरक्षा  बल  का  विस्तार

 1453.  श्री  पी  ०  गंगा  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने
 की  छपो

 करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  दे।न्द्रीयਂ  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  का  विस्तार  करने  सम्बन्धी  किसी  प्रस्ताव

 पर  विचार  कर  रही  ्रौर

 यदि  तो  तथ्य  कया  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  एफ ०  एच ०
 :  तथा

 जी  ।
 wa  कि  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  मुख्यालय  के  लिए  36  अ्रतिरिक्त  पद  पहले ही

 स्वीकृत

 किये  जा  चुके  सरकार  विभिन्न  उपक्रमों  में  नियुक्ति  &  लिए  विभिन्न
 दर्जों

 के
 6500  पदों  के

 सृजन  के  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही

 कोला  u A MEAG  का  कोका  कोला  ware  कार्षो  रेशन  से  नख्रलग  होना

 1454.  शी  सोमचन्द  सोलंकी  :  कया  उद्योग  मंत्री  कोका  कोला  बॉटलिंग  प्लांट्स में
 क्षमता

 से  भ्रधिक  उत्पादन  के  बारे  में  5  1975  के  तारांकित प्रश्न  सं०  221  के  उत्तर  के  संबंध  में

 पह  बताने  की
 पा  करेंगे

 कि  :

 कोका  कोला  बोतल  भरने  वालों  को  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन से

 कराने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  ग्रौर

 क्या  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  क्या  र  दो  वर्ष  की  समय  सीमा  सुनिश्चित

 करेगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी
 ०  पी०  ate  कोका  कोला

 बोटलसं  द्वारा  seat  निजी  पेय  तैयार  करने  की  संभाव्यता  का  निरन्तर  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 इसी  संदर्भ  में  बोतल  भरने  वालों  की  एक  बैठक  1975  में  हुई  थी  ।  इस  बात  की  श्रावश्यकता  पर

 सभी  एक  मत  थे  कि  सभी  ग्रमादक  पेय  उत्पादकों  द्वारा  उपयोग  में  लाये  वाले  श्रायातित  पदार्थों

 को  बन्द  करने  के  लिये  कोशिश  करनी  चाहिए  श्रौर  इस  दिशा  में  श्रनुसंधान  श्रौर  विकास  करना  श्रावश्यक

 बोतल  भरने  वालों  को  यह  भी  बताया  गया  था  कि  यदि  वे  अपना  AIST  पेय  बनाते  हैं  तो

 उन्हें  सरकार  द्वारा  सभी  प्रकार  की  सहायता  प्रदान  की  जायेगी  |  केन्द्रीय  सरकार  खाद्य  श्रनुसंधान

 मंसूर  ने  कोका  कोला  के  fare  का  उत्पादन  करने  के  लिये  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  है

 तथा  उसका  परीक्षण  किया  गया  है  श्रौर  उसे
 उपयुक्त  पाया  गया  है  ।  विकसित  की  गई  प्रौद्योगिकी

 का  लाइसेंस  उचित/उपयुक्त  उद्यमियों  को  दिया  ज्  सकता  हैं

 C.B.L
 Inquiry  against  Gazetted  Officers

 I  Shri  Hari  Singh:  Willthe  Prime  Mimister  be  pleated  to  state  the  number
 of  Gazetted  Officers  in  the  Ministrics  of  Government  of  Irdia  against  whcm  ir  quiry  by  the
 C.B.I.  has  not  ६०  far  becn  completed
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  The  Department  of
 Personnel  and

 ee
 Reforms  and  Department  of  Parliamentary  Affs  ire

 (Sari
 Om  Mehta)  uries  against  278  Gaz2tted  Officers  in  the  Ministries  of  the  Go-

 vecitm  पि  of  are  नि a  ‘ing  with  the  Central  Bureau  of  Investigagjon.

 लचर  तापीय  बिजलीघर  का  fae

 1456.  शी  यमना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ()  क्या  तालचेर  atta  बिजलीघर  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  व्या  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit 0 ०  far  जर  ate  तालवेर  ताप

 fara  केन्द्र  की  वर्तमान  प्रतिष्ठापित  क्षमता  250  मैगावाट  इसमें  62.  5--62  मेगावट

 की  चार  यूनिटें  110--110  मेगावाट  की  दो  ate  यूतिट  लगाकर  इस  केन्द्र  का  विस्तार

 किया  जा  रहा  इन  पर  कार्य  हो  रहा  है  ।

 बिहार  में  श्राकाइावाणी  की  frafsr  यनि८

 1457.  श्री  हरि  किशोर  सिं  क्या  सूवना  श्रौर  प्रतारण  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  बिहार  में  प्राकाशवाणी  की  एक  रिकाडिंग  यूनिट  स्थापित  करने  के

 लिए  कोई  मांग  की  गई  शौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 vite  fata)  ॥

 (
 जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कोका  कोला/फेंटा  के  लागत-मृत्य  का  पता  लगाया  जाना

 1458  श्री  भालजी  भाई  रावजीभाई  परमार  क्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  श्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  ने  कोका  कोला,/फ़ैंटा  आ्रादि  का  लागत  मूल्य

 का  पता  लगाया  श्रौर

 यदि  at,  तो  उनकी  सिफ़ारिशें  क्या  हैं  ग्रौर  उन्हें  स्वीकार  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बरो  ी०  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 सी ०  श्राई०  ए०  को  गतिविधियाँ

 1459.
 श्रो  एच  ०  एन  ०  Raat:  क्या  गुद  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  का  एक  पत्रकार  सी ०  अराई ०  ए  ०  द्वारा  उसे  दिये  गये  कागज  शौर

 जुगतों  को  उन्हें  देने  के  लिए  तयार  जैसा  कि  बम्बई के  एक  साप्ताहिक  --
 के

 10

 1976  के  क  में  उल्लेख  किया  गया

 ्य
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 (@)
 कया  उक्त  पत्रकार  से  कोई  पूछताछ

 की
 गई

 शौर

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं झ्रौर  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही

 की
 गई  है

 ?

 Te  कॉमिक  श्र  aay  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  (att  site  से  (7)  इस  मामले  में  व्यौरे  देना  लोक  हित  में  नहीं  होगा ।

 बिजली  aret  के  venit  की  asa

 1460.  श्री  डी  ०  डी  ०  देसाई  :  sat  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  भ्रभी  हाल  में  बिजली  बोर्डों
 के  merett HY we fact F की  नई  दिल्ली  में

 एक  बैठक  झ्रायोजित  की

 यदि  तो  क्या  don  में  विद्युत  उत्पादन
 दक्षता  में  सुधार  करने  के  तरीकों  पर

 विचार  किया  गया  और

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 ऊर्जा
 मंत्रालय

 में  उपमंत्री  (st 0 ०
 सिद्धेदबर  प्रसाद  )

 :  ही

 ही

 वर्तमान  ताप  क्षमता  से  बिजली  का  श्रघिकतम  उत्पादन करने  की  दृष्टि  से  सम्मेलन

 में  निम्नलिखित  मुख्य  निर्णय  लिये  गये  थे  :--

 (1)  ताप-विद्युत्  संयंत्रों  को  नियत  तौर  पर  तथा  जबरन  तौर  पर  बन्द  किये  जानें

 की  श्रवधियों  को  कम  करने  के  लिए  as  कदम  उठाये  जाने  चाहिएं  ।

 (2)  निवारक  रख-रखाव  प्रविधियों  को  बंज्ञानिक  तरीके  से  शुरू  करने के  लिए  wits
 कारवाई  की

 जानी  चाहिए  ।

 (3)  मरम्मत  तथा  अरन रक्षण च्  कार्य  शीघ्रता  से  करने  के  लिए  समुचित  कारवाई  की

 जानी  चाहिएं  ।

 (4)  श्रांशिक  तौर  पर  बन्द
 किये

 जाने  की  स्थितियों
 को  कम

 करने  के  लिए  उपाय

 far  जाने  चाहिए  ।

 (5)  खराबियों  का  पता  लगाने  att  उनके  लिए  सुधारात्मक  उपाय  के  लिए

 भारत  हैवी  इलक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  और  इन्स्ट्र  में्टेशन  कोटा  के

 नियर  केन्द्रीय  विद्युत्  प्राधिकरण  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  विद्युत  केन्द्रों  का  दौरा

 करेंग े।

 (6)  रूसी  ate  अमरीकी  मशीनों  क  मंदगति  वाल  फुटकर  पुर्जों  को  भंडार  भारत  हैवी

 इलेक्ट्रीकट्स  लिमिटेड  शौर  साथ  अपनी  मशीनों  के  लिए  भी  फुटकर

 पुर्जों  का  भंडार  रखेगा  ।
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 (7)  यह  बात  मान  ली  गई  थी  कि  विभिन्न  संबटक  क्षेत्रीय  ATaATz  पर  अपने

 की  समेकित  कार्य  व्यवस्था  में  झावृत्ति  भार  प्रेषण  इत्यादि  के  संबंध  में

 भ्रनुशासन  का  पालन  करें  जिससे  कि  समेकित  व्यवस्था  से  श्रधिकतम  लाभ  उठाया

 का  ant

 (8)  व्यवसायिक  प्रबंध  संबंधी  प्रविधियां  श्रपनाने  श्रौर  प्रशिक्षण  के  लिए  aater

 व्यवस्था  करने  की  महत्ता  स्वीकार  की  गई  |

 श्राग  लगने  से  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  को  क्षति

 1461.
 श्री  भाऊ  साहिद  घासनकर :  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  1

 क्या  दिनांक  12  1976  को  ate  लगने  से  तारापुर  परमाणु  बिजली  घर

 का  एक  ट्रांसफ़ामर  पूरी  तरह  खराब  हो  ;

 यदि  तो  कुल  कितनी  हानि  हुई  ;

 ट्रांसफ़ामर  की
 मरम्मत  करने  |  उसे  बदलने  में र  उसे:चालू  करन मे  तना  समय

 लगेंगा  तथा  उस  पर  fea  झाएगी  ;  और

 क्या  ग्राग  लगने  के  कारण  की  जांच  लो  गई  यदि  तो  उसके  परिणाम

 निकले  तथा  उस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रधान  योजना  ऊर्जा  serazth  जिनक्स  मंत्री  तथा  भ्रन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  गाँधी  :  से  तारापुर  परमाणु  के  के  पास

 स्थित  महाराष्ट्र  राज्य  कियुत्
 बोर्डे  का  ट्रांसफ़ा्मर  12  1976  को  श्राग  से  क्षतिग्रस्त

 हो  गया  था  ।  इस  से  तारापुर  परमाणु  बिजलोधषर  के  काम  में  कुछ  wets  लिये  बाधा  पड़ी

 थी  ।  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  ats  यंह  प्रबुमान  लगा  रहा  है  कि  ट्रांसफ़ामेर  की  मरम्मत  के  लिये

 कितना  काम  करना  मरम्मत  में  कितना  समय  लगेगा  तथा  उस  पर  farvrat  La  आएगा  |

 झाग  लगने की  वजह  ट्रांसफ़ामेर के  उपकरण की  एक  खराबी  मालूम
 '

 पड़ती  है  ।

 कोयला  खान में  कोक  weet  aay  के  पास  पे  हुए  भण्डार  से

 हाड़े  कोक  का  कम  हो  जाना

 1462.  सरदार  रवण  fag  सोखी :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  sary  की  कपा  करेंगे  न्किः

 क्या  गिरिदोह  कोयला  खानों  में  कोक  भट्टी  संपंत्र  के  पास  पड़े  हुये  भण्डार  से

 1,97,400  रुपये  मूल्य  के  2200  टन  हाड  कोक  के  कम  हो  जाने  का  पता  चला  है  ;  श्रौर

 (@)  यदि  उक्त  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने का  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्देश्वर  ware):  जी  हीं  ।  2177.80  टन

 ला  ह  |

 (a)  कॉल  फील्ड्स  लिमिटेड  arerarae a की  जांच  पड़ताल  हेतु  एक  समिति

 नियुक्त की  जा  रही  है  ।
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 फ़िल्म  सतर  बो  पु  fisa

 करेंगे कि

 1463.
 श्री  बीकरराव

 QTAT .  क्या
 सूबना

 ate  प्रसारण  मंत्री
 यह

 बताने  कृपा

 क्या  fer  सेंसर  बोड़ें  का
 पुनर्गठन

 किया  गया  है  ;

 (a)  तो  इसके  सदस्यों
 के

 नाम  क्या-क्या  हैं  ;  atk

 (7)  क्या  बोड़े  के  सदस्यों  के  लिये  कोई  dar  की  गई  यदि  तो  क्या
 ?

 सुचना  श्रौर
 प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  :  ate  (a). #,  हात

 इसके  पहले  fe  फ़िल्म  सेंसर  जोड  at  पुनर्गठन  क्रिया  के  स्तर  में  सुधार  लाने  के

 लिये  सरकार  सेंसरशिप  सम्बन्धी  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  तथा  सम्बन्धित  मामलों  का  ताग  पुनरीक्षण

 कर  रही है  ।

 (3)  बोड़े
 के

 सदस्यों  की  नियुक्ति  उनकी  वैयक्तिक  योग्यता  ale  उपयुक्तता  के  ्राघार  पर

 उन  ब्यक्तियों  में  से  की  जाती  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  विचार  से  लोगों  पर  फ़िल्मों  के  प्रभाव  को

 झांकने  में  समय  हों  ।

 सिविल  कमेंचारियों
 की

 से  वानिवत्ति श्राप  सीमा  कम  किया  जाना

 1464.  श्री  पासवान :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  -¢

 क्या  yer  सचिवों  के  नवीनतम  सम्मेलन  में  देश  में  सिविल  Maa ay By की  Far

 निवृत्ति  ong
 सीमा  कम  करने  की  सिफ़ारिश  की  है  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या हैं
 ?

 गह  कामिक  bird  Sutafaa  gare  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग

 ait  att  श्रोम  (*)  नहीं  ।  श्रीमान्

 (a)  प्रश्न  नहीं

 safes  कार्यक्रम  का  TIPETHATOT  act  प्रचार

 1465.  Rt
 दालफत्ण

 क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण
 मंत्री

 यह
 बताने  की

 करेंगे  कि

 (=)  क्या  प्रधान  मंत्री के  कार्क  के  क्रियान्वयन ge  खंड

 और  ग्राम  स्तर  पर  भ्र्ध-सरकारी  तथा  स्वयंसेवी  संस्था्री  द्वारा  जो  कार्य  किया

 जा  रहा  उसके  प्रचार  के  लिये  प्राकाशवाणी द्वारा  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ;

 क्या  atta  के  पक्ष
 के

 प्रचार  के  लिये  सरकार  ने  कोई

 भनुदेश किये  हैं
 ;  ौर

 (7)  ae  de  सतर
 या

 होने  वाली  श्राथिक  कार्यक्रम  समिति

 किन्हीं  बैठकों
 के  बारे

 में  श्राकाशवाणी  से  मूल या
 सम्पादित  रूप  में  कोई  प्रसारण

 किया  गधा  है
 ह

 क
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 सचना  ale  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sty  घमंवीर  केन्द्रों से  यह

 कहा  गया  है  कि  वे  क्षेत्र  प्राघारित  कार्यक्रम  प्रसारित करें  जिनमें  श्राधिक  कार्यक्रम

 पर  सरकारी  प्रौर  TY-ACHT  एजेंसियों  की  गतिविधियों  शामिल  होती  हैं  ।

 (=)

 श्राकाशवाणी  हारा  काफ़ी  संख्या  में  बाहरी  प्रसारणों  की  व्यवस्था की  गई  है  जिनमें

 स्थानीय  स्तर  पर  विभिन्न  स्वेच्छिक  श्रौर  भ्घे-सरकारी  संगठनों  हारा  श्रायोजित  महत्वपूर्ण  बैठकों  के

 बारे  में  प्रसारण  किया  जाता  है  ।  इस प्रकार की  बैठकों  के  बारे में  FATTY  सम्पादित  रूप  में  ही  किये

 जाते हैं  ।

 कृषि  क्षेत्र  में  भारतीय  वंज्ञानिका  हारा  विकसित  प्रौद्योगिकी

 1466.  श्री  रानेन  कया  योजना  यह  बताने  की  ट्रपा  करेंगे कि

 श्रात्मनिर्भरता  प्राप्त करने  के  लिये  भारतीय  वैज्ञानिकों  ते क्या  of के  क्षेत्र

 कोई  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  श्रौर

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  इंकर
 :  से

 (7)  भारतीय  वैज्ञानिक

 देश  में  इषि का  विकास  act  के  लिये  प्रौर  ate  की  दर  में  वृद्धि  तेजी  लाने  के  लिये  उपयुक्त

 प्रौद्योगिकी  को  प्रयक्त  कर  रहे  हैं  भारतीय  अंनसन्धान  परिषद  कूषि  faza-faaraat,

 विभिन्न  वेत्द्रीय  संस्थानों  तथा  राज्य  श्रनुसन्धानं  बेन्द्रों  he’ सहयोग  से  50  समेकित  परियोज॑नायें  कार्याਂ

 न्वित  कर  रही  हैं  इन  का  उद्देश्य  भूमि  की  उर्वरता  को  बढ़ाना  तथा

 और  मछली  की  बेहतर  विस्में  विकसित  करना  भी  विविध  तथा  विषम  स्थितियों  में

 कि  भूमि  में  श्राम्लता  की  श्रधिवता  श्रथवा  कैमी  श्रथवा  मिट॒टी  का  खारा  होना

 वे  लिये  sera  फ़सल  की  विभिन्न  किस्में  विकसित  की  जा  रही  af  तकनीकों  को

 विभिन्न  कृषि  क्षेत्रों  के  अनुकूल  बनाया  उत  रहा है  उदाहरण  बे  लिये  नमी  वाले  क्षेत्रों  और

 शुष्क  क्षेत्रों  के  fi Ba)  तकनीकें  पौधों  के  जेनेटिक्स  ्रौर  जनन  से  सम्बन्धित

 श्रतुसन्धान  के  परिणामस्वरूप  उपऊ  देने  वाली  फ़सलों  की  किस्मों  का  विकास  gate  ।  इसके

 भ्रतिरिण्त
 देश

 में  वाणिज्यिक  खेती  कि  fet  कपास  की
 संकर  fren तैयार  गई  है  |

 अ्रनुसंघान  बौर  क्षेत्रीय  कार्य  उपयुक्त  रूप  में  समन्वित  किया  जा  रहा  है  |  e STLh 5

 wiz
 कीटनाशों  जैसे  परिष्ट्त  निवेशों  के  व्यापक  प्रयोग  से  पता  चलता  है  कि  mara  ने  कृषि की

 प्रौद्योगिकी  को  किया  है  ।

 afaaars  में  बिजली  सप्लाई  में  कठौती

 1467.  श्रीमती  madi  कृष्णन  '  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  ama की  कपा  करेंगें कि

 क्या  तमिलनाडु  में  कुछ  महीनों  से  बिजली  सप्लाई में  40  से  50  प्रतिशत  तक  कटौती

 की  गई दै
 ौर

 56



 cl  a el
 25  1976  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  क्या
 सरकार

 को  पता
 है

 कि
 इससे  राज्य  में  ग्रौद्योगिक  उत्पादन  प्र  W-

 बित  gat है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ०  सिद्धेदवर  प्रसाद )  तमिलनाडु  में  frat के

 योग
 पर

 28  1976
 से  कुछ  प्रतिबन्ध  लागू  किये

 गये  थे  ।
 राज्य  सरकार

 से  प्राप्त  सुचना के

 प्रनुसार  प्रति  माह  250  afae  तक  उपभोग  करने  वाले  एल०  ठी ०  उद्योगों  को  उद्योगों

 पर  ऊर्जा  की  कटौती  25  प्रतिशत से  लेकर  30  प्रतिशत  तक  भिन्न-भिन्न है  ।  प्रति माहू  250  यूनिट

 तक  उपयोग  करने  वाले  एल०  टी०  उद्योगों पर  ऊर्जा  की  कोई  कटौती  नहीं  है  ।  Tato  टी०

 उद्योगों को  जिनकी  मांग  कटोती  नहीं  की  गई  मांग में  कटौती  20  प्रतिशत  से

 40  प्रतिशत तक  है  |
 कृषि  भारों  शौर  घरेलू  उपभोक्ताओं

 पर
 कोई

 कटौती  लागू

 नहीं है  ।

 (3)  प्रौद्योगिक  कार्यकलापों  की  गति  को  बनाए  रखने  की  श्रावश्यकता  के  सम्बन्ध  में

 राज्य  सरकार  काफ़ी  सतकें  है  तथा  उन्होंने  सूचित  किया  है  कि  श्रनेक  प्रकार  के  उद्योगों  को  कटौती

 से  छुट  दे  दी  गई  है  ।  कछ  उद्योगों  के  पास  अपनी  निजी  उत्पादन  व्यवस्था है  |

 मलभत  विज्ञानों  में  सहयोग  के  बारे  में  WMNta-Aaga  संघ  समझोता

 1468.
 श्री  एम

 ०
 कल्याण  सुन्दरम  :  क्या  योजना  मंतो  यहं  बताने  को  दापा  करेंगे  कि

 क्या  मूलभूत  विज्ञानों  में  सहयोग  सम्बन्धी  काय  क्रम  को  दुगुना  करने  के  लिये  भारत

 met  सोवियत  ने  मास्को  में  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  त्रौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इंकर  at  (a)  सोविधत  विज्ञान

 म्रकादमीਂ  तथा
 विज्ञान  ग्रौर  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  बोच  1975  में  हस्तांता रत  वैज्ञानिक

 प्रदान  वैज्ञानिक  सहयोग  के  करार  के  भ्रनूसरण  भारत  की

 fasta  श्रकादमी  तथा  सोवियत  समाजवादी  गणराज्य  संघ  की  विज्ञान राष्ट्रीय

 प्रकादमी  के  बीच  एक  कार्यकारी  कार्यक्रम  प्रारम्भ  feat  गया  ।  वैज्ञानिक

 mart  प्रदान  तथा  बज्ञानिक  सहयोग  के  कार्यक्रम  के  कार्यन्वयन  में  हुई  प्रगति  की  समी

 सोवियत  श्रकादमी  के  निमंत्रग  भारत  की  राष्ट्रीय  विज्ञान  श्रकादमी  का  एक

 farscyusey  श्रपने  श्रध्यक्ष के  नेतत्व  14  से  23  जलाई  1976  के  बीच  सोवियत  संघ  गया ॥

 इस  दिशा  में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  दोनों  पक्षो  द्वारा  अ्रत्यघिक  सन्तोष  व्यक्त  किया  गया  ।  दोनों

 शिष्टमंडलों  ने  निम्नलिखित  क्षेत्नों  में  सहयोग  की  ait  अधिक  gag  करने  की  दिशा  में

 सहमति  प्रकट  की

 (1)  सोवियत  संघ  र भारतीय  को  उपयोग  में  लाते  हुये  रेडियो  खगोलिकी

 जिसमें  भ्रत्यन्त  दीघं  ATATT-TAT  safer crate  (ReTHUAT)  )  गवेषणांयें

 भी  शामिल हैं  ।

 (2)  स्यूट्रिनी  जिसमें  न्यू्रिनी  उच्च  ऊर्जा  श्रन्तरिक्ष  विकिरणों  arte

 के  agar  शामिल हैं  ;

 (3)
 श्रक्रिस्टलीय  द्रव  क्रिस्टल  सामग्री  ग्रादि

 का
 मांस

 स्पेक्ट्रम  विज्ञान

 By
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 Answers
 a  द

 (4)  QT LT

 (5)  सृक्ष्मजैविकीय  रूपांतरण  तथा  जैव-रासाय  इंजीनियरी

 (6)  सौर  ऊर्जा

 (7)  श्रन्य  क्षेत्र  जैसे  पादप  ऊतक  ae,  नव  लकनो
 कें

 झ्ौर  प्रक्रियायें  तथा  प्रायोगिक  शैलविज्ञान  ।

 पोर्ट  ब्लेयर  स्थित  जेल  का  संरक्षण

 1469.  श्वी  इन्द्रजीत  गथ्ल  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उनका  ध्यान  अंडमानਂ  राजनीतिक  बन्दियों  की  aire  से  हाल  में  कलकत्ता

 में  प्रेस  सम्मेलन  की  शोर  दिलाया  गया
 है  जिसमें  वोट  ब्लेयर  स्थित  पुरानी  सेलूलर

 जेत

 atc  स्वतन्त्रता  संग्राम  से  सम्बन्ध  ऐतिहासिक  महत्व  की  श्रन्य  इमारतों  के  र  गर  संरक्षण

 के  बारे  में  सरकार  द्वारा  दिये  गये  Maral  को  पुरा  न  किये  जाने  की  शिकायत  गई

 है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उल्लिखित  ध्राश्वासन  क्या  हैं  तथा  उन्हें  पुरा  न  किये  जाने  की  शिकायतों

 पर  सरकार  की  क्या  प्रतिश्रिपा है है
 ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 एक

 ०
 एंच

 ०  ः  wat  सरकार  ने

 10  1976  की  प्रेस  देखी  है  जिसके  अतवार  भूतपुव'प्रण्डमान  बन्दी

 fad  सक्लि  ने  सन्देह  व्यक्त  किया  है
 कि  राष्ट्रीय  स्मारक के  रूप में  सैलूलर  जेल  के  ससरक्षण  से

 -geafeaa fant  e HT  में  विलम्ब  हो  सकता  अभिप्राय  जेल  के  सेन्ट्रल  तथा  वर्तमान

 तीन  स्कंधों  के  संरक्षण  का  है  ।  इस  प्रयोजन
 के  लिये  लगभग  4.  लाख  रुपये  की  के  श्रनुमानित

 निर्माण  काय  का  गया है  श्रौर  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  ।  यह  श्राशा  RY  है

 fs  समस्त  स्वी कात  कार्यक्रम  श्रगले  वित्तीय  वर्ष  के  श्रन्त  तक  पूरा  हो  ।

 SAM  ए  सेवा  के  भधिकारियों  ढारा  fede

 167%  श्री  rave  हूं  तदा  कपा  सुचना  ale  प्रसारण  मंत्री  ae  बताने  की  ढपा  करेंगे

 te  ट

 (=)  प्रकार  के  एककों  श्रौर  सेंसर  aaoy A tele में  केन्द्रीय  केडर-के

 कितने
 श्रघि  कारी  हैं  जो  1  1976  को  58  वर्ष  60  वर्ष  की  च्  पुरी  STAB  ;

 (a)  क्या  केन्द्रीय  सुचना  सेवा  ofiafzat ar .varfarersr at  एसोसिएशन  ने  मंत्रालय  में:सूचना  नीति

 निदेशक  तथा  क्षेत्र  प्रचा  निदेशक पदों  उन्हें  वंचित  can  परਂ  विरोध  है  ;  ait

 यदि  तो  सरकार की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  atte  प्रसारण  date में
 उपमंत्री

 (sft  मिवोर  Fee)
 :

 (*)  a

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 #8



 लिखत  उत्तर 3  1898  (2a)

 बेंतों  में  dard  के  areal  दी  sift ba)  के  लिपे  केन्द्रीय  जाच  a  हारा

 एक  सल  n
 ्

 स्थापना

 1471.
 गो एन ०  क्या  प्रवान  ae  यह  बताने  की  gar  करेंगे कि  :

 क्या  बैंकों  में  घोबाधड़ी  के
 मामलों

 को  जांच  करने  के  लिये  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने

 कोई  विशेष  सैल  स्थापित  किया  है  श्र

 यदि  हां,तो  देश  में  प्रापातकालीन  स्थिति की  घोषणा के  समय  से  Marat’

 तथा  दुरुपयोग  के  मामलों  के  साथ-साथ  कालेधन  के  कितने  मामलों  का  पता  चला  है

 और  क्रितता  लेखा  बाहय  घन  पकड़ा  गया  हैं
 ?

 गह  कॉमिक  Mec  प्रशापनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  रात्य

 wat  श्रोम  var  (a)  बैंकों  में  घोबाधड़ो  से  सम्बन्धित  जटिल  मामली  की

 जांच  के  लिये  1976  में  केन्द्रीय  ग्रन्वेषण  ब्यूरो  हवा  रा  दिल्ली  में  एक  विशेष्  एकक  (afac)

 स्थापित  किया  गया  था  ।  बको  में  घोबाघड़ी  से  सम्बन्धित  wea  मामलों  की  जांच  केन्द्रीय

 अन्वेषण  ब्यूरो  को  Tefwa  शाखाओं  द्वारा की  जाती है  ।  श्रन्वेषण  ब्यूरी  द्वारा  25-6-75

 से  15-8-76  तक  जांच  के  लिये  हाथ  में  लिए  गए  बेंकों  में  के  मामलों  की  कुल  संख्या

 91  इन  91  ममलों  का  राज्यवार  व्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है

 विवरण

 केन्द्रीय  श्रस्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  25-6-75  से  15-8-76  त  p
 — ०

 हाथ  में  लिए  गए  बैंकों में

 qrarady के  मामले  ।

 श्र

 गजरात  12

 रयाणा

 करल

 प्रदेश

 10

 पजाब 11

 12

 13  11

 उत्तर  प्रदर्श  13

 संघ  राज्य  as

 16  पश्चिम  fret  ID
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 डनमाके  के  सहयोग  से  फर्नाचर  के  arvata  की  स्थापना

 1472.  श्री  सुखद  प्रसार  तिह  क्या  aah  मंत्री  यह  बताने  की  sor  मरेंगे
 कि

 :

 क्या  डेनमार्क  सरकार  ने  भारत  में  भारतीय  फर्मों  के  सहयोग से  एक  सुसज्जित

 फर्नीचर  कारखाना  स्थापित  करने  में  श्रत्यधिक  रुचि  जाहिर  की  है  ;  ax

 यदि  तो  हिस्सेदारी  सहित  करार  का  सारांश  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राल्य
 मंत्री

 बी  ि  पी  ०  लकड़ी  के  फर्नीचर  से  सम्बन्धित

 एक  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  की  हाल  की  पश्चिमी  देशों  की  यात्रा  के

 दौरान  डेनिश  सरकार  ने  भारतीय  qtfeat  के  सहयोग  से  भारत  में  सज्जाकारी  फर्नीचर  का  उत्पादन

 करने  के  लिये  एक  संयंत्र  स्थापति  करने  में  रुचि  दिखलायी  थी  ।

 घिस्तृत  विवरणों  को  श्रभी  तक  afar  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 nagtaa  जातियों  तथा
 जम

 आतियों  के  बेरोजगार  युवकों  के  नामों

 का  राज्यों  के  समाज  कल्याण  विभागों  दरा  पंजीकरण

 1473.  श्री  ददारयदव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  को  उनके  झपने  समाज  कल्याण  विभागों  द्वारा  श्रनुसूचित  जातियों  तथा

 झनुसूचित  जनजातियों  के  बेरोजगार  युवकों  के  नाम  ae  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार

 द्वारा  कोई

 fata  दिया  गया  था  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रणाली  को  इसलिये  श्रारम्भ  करने  का  है  ताकि  समाज

 कल्याण  विभाग  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसचित  जनजातियों  वे  प्रत्याशियों  नाम  विभिन्न

 रोजगार  प्राधिकरणों  को  भेज  सकें  ;

 क्या
 किसी

 राज्य  ने  यह  प्रणाली  श्रारम्भ  की  शर  यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के

 नाम क्या  हैं  ;

 aa  कामिक  श्रौर  सुघार  विभाग  तथा  dada  aa  में  राज्य

 संत्री  श्रोम  :  जी
 ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ऐसी  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 Atrocities  on  Harijans  in  Gujarat  and  Maharashtra

 1474.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  ६

 (a)  whether  three  cases  (2  in  Gujarat  and  one  in  Maharashtra)  of  heinous.  atrocities  on
 Harijans  came  to  light  as  per  Report  of  the  Commissioner  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  for  the  year  1973-74  3

 (b)  whether  the  members  of  Panchayat  iri  Gujarat  and  the  police  in  Maharashtra  respec-
 tively  failed  to  protect  the  affected  Harijan  familics;

 60



 28  STE,  1976  लिखित

 (८)  whether  any  90६01  has  been  taken  against  them  ;  and

 (a)  if  so,  the  full  facts  in  this  regard  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Department  of  Personne
 and  Administrative  Reform  and  Department  of  Parliamentary  Affairs  (Shri  Om

 Mehta):  (a)  Yes  Sir.

 The  following  three  cases  of  atrocities  on  Harijans  have  been  discussed  in  detail  in

 pages  186-189  of  the  Report  of  the  Commissioner  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled

 है  ३०

 ६  Incident  of  June  22,  1974  in  village  Ratimalpur,  District  Surendranagarin  Gujarat
 in  which  two  Harijans  logt  their  lives  5

 Gi)  Incident  of  July  22,  1974  in  village  Mithagoda  in  District  Surendranagar  result-
 ingin  the  death  of  one  Harijan;

 (iii)  Incident  of  September  26,  1974  in  village  Dhakli,  District  Akola  (Maharashtra)
 in  which  two  Neo-Buddhist  brothers  were  rendered  blind,

 (७)  to  (d)  The  Commissioner  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  has
 observed  thatthe  members  of  the  Panchayats  of  villages  Ranmalpur  and  Mithagodain
 Gujarat  had  failed  to  protect  the  interests  of  the  Scheduled  casrger,  He  has  also  recommene
 d:d  that  Panchayat  m:mbers  concerned  may  be  suspended  and  debarred  from  contesting
 any  election.  The  observations  of  the  Commissioner  has  been  brought  to  the  notice  of
 the  State  Goyernment.  Information  about  the  action  taken  by  the  State  Government  in  this
 regard  is  being  obtained  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 As  regards  theincid2ntin  village  Dhakliin  Maharashtra,  the  Commissioner  has  observed
 that,  in  the  beginning,  the  role  of  the  polic?  was  not  helpful  to  the  Scheduled  Castes,  and

 This that  strict  action  should  be  agajnst  the  police  personnel  and  the  police  patil.
 has  bzen  brought  to  the  notice  of  the  State  Government.  According  to  the  information  fur-
 nished  by  them,  the  police  patil  of  Village  Dhakli  was  removed  from  service,  with  effect
 fromthe  30th  May  1975.  Departmental  enquiries  against  one  Police  Sub-Inspector  and
 two  Head  constables  are  in  progress.

 तमिलनाडु  afsarz  warn  मद्रास  ह 4 ्  MMs

 1475.  श्री  एस  ०
 राघाफृष्णन्  :  क्या  Ag  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाड़  बन्नियार  ware  मद्रास  में  वन्निया  कुल  क्षत्रिय  जाति  के ,  जो

 तमिलनाडु  में  एक  बहुत  पिछड़ा  वर्ग  श्राथिक  तथा  शैक्षिक  रूप  से  frases  की  जाँच

 करने  के  लिये  एक  श्रायोग  गठित  करने  के  लिये  एक  sear  दिया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिपा  है  ate  इस  बारे  में  क्या
 कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ ०  एच  ०
 >  (a)  जौ  श्रीमान्  ।

 प्रश्न  नहीं
 रठता  |

 Constitution  of  a  Committee  to
 oa

 the  Cost  and  Price  Structure  of
 a

 1476.  Shri  Mohan  Swarup:  Will  the  Minister  of  Electronics  be  pleased  to  state  ६

 (a)  whether  a  high  level  committee  has  been  constituted by  the  Electronics  Department  to
 gonsider  the  cost  an  the  price  structure  of  television  sets  ;
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 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ;  and

 (c)  the  time  by  which  the  report  of  the
 Committee

 is  expected  to  be  brought  out  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Planning,  Minister  of  Atcmic  Frergy,  Minis-

 ter  of  Electronics  and  Minister  of  Space  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a).  Yés,  Sit..

 eded  by  the  CEaimmen,
 Bureau  of  Industrial  Costs  and  Prices  ard  secretarially  serviced  ty  the  Ir  for  meticr

 )  The  Committee,  set  up  by  the  Department  of  Electronics,  is  Ke
 len-

 ning.and  Analysis  Group  of  the  Electronics  Commission.  It  ir.cludes  sericr  (fi  cers  frcm  tke

 Department  of  Defence  Supplies  ar.d  the  Cost  Accourts  Brench  ए  the  Miristry  of  Finence
 as  also  technical  specialists  in  TV  rectiver  er.d  picture  tube  teckr.clegy.  The  Committee
 is  to  examine  the  cost  ard  price  structure  of  the  T.V.  receiver  industry  ar.d  suggest  mcactres
 for  reducing  the  prices  of  T.V.  sets,  without  loss  in  qvality.  Itis  also  quelily
 contro]  measures  practiced  and  after-sales  service  offered by.  ह देग ४  receiver  manufecturers
 and  suggest  ways  in  which  they  could  be  improved.

 (c)  By  the  end  of  November,  1976.

 पोंग  बाँध

 1477.  श्री  मोहन  स्वरूप  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  sar  दरेंगे  थि  :

 (3)  क्या
 ब्यास

 नदी  पर  बनाये  जाने  वाले  पोंग  बंध  की  नित  लागत  250  TAS  रुपये

 से  बढ़  करें  झब  700  acts  रपये  हो  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 यह  बांध  वब  तंक  पुरा

 इससे  चिःतने  क्षेत्रफल  की  सिंचाई  सम्भव  हो

 (=)  sca  कितने  feratate  बिजली  पैदा  कीं  जाएगी  ?

 उर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ०
 प्रसाद )

 :  (#)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 बाँध  30-5-1974  को  पुरा  हो  गया  था  |

 राजस्थान  में  1.  2  हैक्टेयर

 पंजाब  श्रौर  हरियाणा  में  .  4  मिलियन  हैक्टेयर

 (5)  प्रथम  चरण  में  पॉग  बांध  बिजली  घर  कीਂ  प्रतिष्ठापित  क्षमता  240,000  किलोवाट

 महाराष्ट्र  में  wrt  फिल्मों  की  कमी

 1478  sit  वसंत सा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार को  पता  है  किः  देश  में  महा  राष्ट्र  में  coke  फिल्मों  की  भारी  कमी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ate

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?
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 लिखित  उत्तर
 _3  ATE,

 1898:  (a4)  =

 उद्योग  मंत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  बी  ०  पी  ०  ate  (@)  सरकार
 को  देश  में

 विशेषकर  महा  राष्ट्र  में  एक्सरे  fant  की  बेहद  कमी  होने  के  बारें  में  कोई  Pate  नहीं  मिली  है  ।

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मैग्यूफैक्चारिंग  कम्पनी  लि०  ऊटनमंप्ड  द्वारा  विया  जा  रहा
 ख

 चिकित्सा  एवसरे  फिल्मों  का  वर्तमान  उत्पादन  देश की  झावश्यव्ता  पुरी  न्प्  &  few  पर्याप्त  हैं  कम्पनी

 ने  सन्यन्त्र  स्तर  पर  श्रौर  वितरकों  के  स्तर  पर  पर्याप्त  स्टाक  रख  छोड़ा  है  ।  इसने  वितरकों  के  स्तर  पर

 होने  वाली  Farah  भी  श्रस्थायी  व'मी  को  पुरा  करने  के  लिए  दिल्ली  श्रौर  मद्रास  में  त्वरित

 सेवा  केन्द्र  भी  स्थापित  किये  हैं  ।  इन  के  माध्यम  से  वम्पनीਂ  पिसी  भी  रेडियोलाजिस्ट  की  मांग  की

 पूति  वितरकों के  पास  स्टाक  न  होने की  स्थिति  में  भी  कुछ  ही  दिनो  में  कर  सकती है

 Loans  and  advances  for  industries  in  Backward  areas

 1479.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Willthe  Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  Government  had  decided  to  grant  subsidy  of  Rs.  10  crores  in  the  form  of

 grants  for  industries  in  the  dackward  areas;

 es 3  and
 (b)  whether  there  has  been  no  uniformity  in  grant  of  subsidy  to  backward  and  advanced

 grant  more  subsidy  for  backward  areas  of  the  backward  States  ?
 (c)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  remove  this  imbalance and  to

 Sir,
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Indugtry  (Shri  A.  Sharma)  5  (a)  Yes;.

 (b)  Subsidy  is  granted  on  the  basis  of  performances  and  not  on  uniform  basis.

 (c)  The  required  action  in  this  regard  has  to  be  taken  primarily  by  the  various  State
 Governments,  since  such  subsidy  is  disbursed  on  performance.  The  Goverrmert  of  India
 have  howe  ver  been  in  clor¢  touch  especially  with  the  51816  Gover  nmerts  where  the  impact
 of  the  scheme  has  not  been  so  as  to  suitably  guide  them  to  improve  their  performe
 ance,  Minister  of  Industry  has  already  written  in  this  regard  to  the  Chicf  Ministers  of  such,
 States,

 दिल्ली  हवाई  भ्  हुए  विस्फोट  के  बारे  में  जाँच  पड़ताल

 1480.  art  श्रार
 ०  क े०  सिन्हा

 थी  एम
 ०

 क्तामत्त ु:

 क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  दर्पा  घारंगे  कि  :

 =
 25  1976  को  face

 हवाई  wes
 पर

 हुए  के  बारे  में  की  गई  जाँच  पड़ताल

 कें  सि  ्  1९,  ४  में  गरब  तक  fact  प्रगति  हुई

 (a)  जांच  पड़ताल  दब  तक  पूरी हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;  झ्रौर

 (7)  जांच  पड़ताल  पुरी  में  विलम्ब  के  क्या  नारंग  हैं  ?

 गुह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ
 ०  एच ०  :'  (@)  से  तक  जांच  पड़ताल  झ्र्भी

 सक  जारी  है  ।  अ्रपराध  ने  सम्भावित  प्रशाखन  को  ध्यान  में  way  हुए  यह  बताना  सम्भव  नहीं  कि  किसे

 जारीख  तक
 जांच  पूरी हो

 जायेगी  इन्टरपोल
 से  भी  सहायता  मांगी गई  है

 |  ब्यौरे  देना  लोकहित  में  नहीं

 Br
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 श्रासनसोल-रानीगंज  रहने  के  लिए  naefera

 1481.  थी  डी  ०  के  ०  पंडा

 श्री  एच
 ०

 एमन
 ०
 qa :

 क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भू-वज्ञानिकों  तथा  खनन  विशेषज्ञों  ने  बाराकर  तथा  श्रासनसोलकरानीगंज  के  कुछ

 भागों  को  रहने  के  लिए  अ्रसुरक्षित  घोषित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  are

 सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  दो  लाख  व्यक्तियों  को  बचाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 are ?

 कर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 ०

 Fearaz
 :  से  खान  सुरक्षा महा  निदेशक

 ने  1973  मे  कोयल्ग  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  से  पहले  समय-समय  पर  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के

 रियों  को  सूचित  किया  था  कि  भूमिगत  खनन  कार्य  होने  के  कारण  बाराकर  झ्ौर  रानीगंज  शहरों  के  कुछ

 छोटा

 पलासबन  श्रौर  श्रासनसोल  रानीगंज  एरिया  के  नन्दी  गांव

 रिहायश  के  लिए  सुरक्षित  नहीं  हैं  इन  इलाकों  में  लोगों  को  बसने  से  रोकने  के  लिए  श्रावश्यक  पाये  wat
 को  गई  है  श्रौर  की  जा  रही  है  भारत  सरकार  ने  रानीग ज  कोयला  क्षेत्र  सहिंत  समूचे  कोयला  खनन  क्षेत्र

 भ्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  अ्ावास  निर्वाह  की  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिए  1976  में

 शक  समिति  गठित  की  है  ।

 fogs  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  विशिष्ट  नियतन

 1482.  श्री  एन  ०  टोम्बी  fag  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  (-  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पिछड़े  पहाड़ी  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  srafarar  प्रात  क्षेत्र  में  धन  का

 विशेष  श्रावंटन  यदि  तो  यह  ग्रावंटन  वित्तना  किया  गया  झर

 क्या  उत्तर  पुर्व  क्षेत्र  में  राज्यों  ने  श्रपने  क्षेत्न
 में  रेलगाड़ी  चलाने  के  लिए  केन्द्र  से

 विशे
 ष

 झावंटन  aren  को  बहा  यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ंकर  :  पांचवीं  योजना  में  देश  के  पिछड़े

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के विघास  के  लिए  विशेष  उप-योजनाएं  तेयार  की  जा  रही  हैं  जिनमें  इन  क्षेत्रों  में  विकास  के

 srafaa  क्षेत्रों  पर  समुचित  ध्यान  दिया  जा  रहा है  ।  वर्ष  1974-77  में  विभिन्न  राज्यों  को  76  करोड़

 रुपए  की  धनराशि  श्रावंटित  की  गई  जिसका  ब्यौरा  संलभन  विवरण  में  देखा  जा  सकता  है  ।  पांचवीं

 योजना  की  बाकी  श्रवधघि  वे  लिए  श्रावंटनों  को  इस  समय  अ्रन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 उत्तर-पूर्वी  परिषद  के  माध्यम  से  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  ने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि

 इस  क्षेत्र  में  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  कम  से  नम  एक  tag  स्टेशन  बनाया  जाय  जिससे  कि  क्षेत्र

 के  waar  सं  साधनों  के  उपयोग  में  सुविधा  हो  तथा  प्रशासनिक  ate  सामरिक  श्रावश्यकताओओं

 की  दृष्टि  से  ये  क्षेत्र  ges  हो  सक ।  इस  क्षेत्र  में  ars  रेलवे  श्रनूभाग  बनाने  के  बारे  में  सवक्षण

 श्रारम्भ  कर  दिए  गए  हैं  दस  समय  सर्वेक्षण  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 as
 विकास के

 के  लिए थि  शिष्टਂ  नियतन पिछड़े  पहाड़ी  WLS, क  ध

 पहाड़ी  क्षेत्र--राज्यवार  ग्रावंटनਂ

 1974-75  1975-76  1976-77

 पश्चिम  बंगाल  2.50  2.50  3,00

 3.00 असम  e  3.00  5.00

 उत्तर  प्रदेश  क  12.  00  12.00  22.00

 तमिलनाड़  1  OU  1.00  1.50

 पश्चिमी  घाट  क्षेत्र  aA y
 ह  1.50  4.50

 ey  eg  reg  ey  ey  ng  OND  Se  |  a  YP  oe  सलना

 20.00  20.00  36.00

 दिल्ली  में  मल्यों  में  स्वैच्छिक  कटोती

 148  श्री एस  ०  ए  ०  मुसंगनन्तम  :  क्यों  नागरिक पूति
 श्रौर  सहकारिता  मन्ती  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  के  दुकानदारों  ने  प्रधान  मन्त्री  के  20  सूत्रीय  पथिक  कार्यक्रम  की  प्रथम

 वर्षगांठ  पर  अपनी  के  मूल्य  स्वेच्छा  से  10  से  50  प्रतिशत  कम  कर  दिये  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  श्रौर

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इन  दुकातदारों  ने  श्रपनी  वस्तुग्रों  के  मूल्य  इस  घोषणा  से

 कुछ  ही  समय  पूर्व  बढ़ा  दिये  थे  झोर  लोगों  तथा  सरका र  को  धोखा  देने  के  लिए  ही  मूल्य  घटाये हैं
 ?

 नागरिक  gta  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी  ०  तथा

 दिल्ली  के  दुकानदारों  ने  प्रधान  मन्त्री  जी  के  20  सूत्री  alias  कार्यक्रम  की  प्रथम  वर्षगांठ  के

 ग्रवसर  पर  झाम  तौर  पर  अपनी  वस्तुग्रों  के  मूल्यों  में  कमी  की  है  ।  परम्तु  मूल्यों  में  यह  कमी  लग
 में  प्रलग-प्रलग  प्रतिशत  में  की  गई  है  ।  उदाहरण  के  लिए  feet  राज्य

 फुटकर  कपडा
 व्यापारी

 संघ  ने  5  से  15  प्रतिशत  तक  की  कमी  क  ara  Peay  तथा  इलैक्ट्रानिक  एसोसियेशन  ने  2  प्रतिशत

 की  कमी  नई  दिल्ली  व्यापारी  एसोसियेशन  ने  1-23  प्रतिशत  की  छूट  देने  तथा  दिल्ली  राज्य  कापी

 निर्माता  एसोसियेशन  ने  aga  कमीशन में  20  प्रतिशत  की  कमी  करने  का  प्रस्ताव  किया

 दिल्ली  प्रशासन  को  इस  प्रकार  के  किसी  मामले  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 सहकारी  समितियों  का  कार्यकरण

 1484.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  सागरिक  पूति  शौर  सहकारिता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
 :

 (*)  क्या  सरकार  की  ध्यान  17  1976 के  समाचार  पत्र  में  प्रापर

 grqtiea  से  प्रैका शित  समाचार  की  are  दिलाया  गया
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 यदि  तो  ग्रामीण  जनता  की  सेवा  करने  के  लिए  सहकारी  समितियों  में  क्या  सुधार

 किये  जाने  की  श्रावश्यकता क

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  सरकार  का  विचार  समस्त  देश  में  समान  कानून  बनाने  का

 atc

 सहकारी  समितियों की  सदस्यता  बढ़ाने के  लिए  बनाई गई  योजना  की  मुख्य  बातें क्या  हैं  ?

 नागरिक श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  ,  (att  ए  ०  सी  ०  :

 जी

 जिन  महत्वपुर्ण  पहलु्रों  की  are  ध्या न  देने  की  जरूरत  है  तथा  जिन  पर  गम्भी

 ध्यान  दिया  जा  रहा  है  वे  हैं--प्राथमिक  कृषि  ऋण  सोसायटियों  को  पुणकालिक  कर्मचारियो  वाले  ग्रात्म

 बहु-उद्दशीय  सोसायटियों  के  रूप  में  पुनेंगठित  उनकी  सदस्यता  सर्वेसाधारण  के  लिए  सुलभ

 उनकी  ऋणदायी  नीतियाँ  तथा  कार्यविधियों  को  सरल  तथा  कारगर  जिसमें  कमजोर  बर्गो

 को  सहायता  देने  पर  बल  दिया  जाना  है  तथा  इन  सोसायटियों  के  प्रबन्ध  में  कमजोर  वर्गों  को  शामिल

 करना  |

 इस  प्रश्न  के  भाग  (a)  के  उत्तर  में  वणित  विभिन्न  पहलुशों  के  बारे  में  राज्य  सरकारों

 हारा  प्रशासनिक  तथा  कानूनी  कार्यवाही  की  जानी  है  श्रौर  इस  बारे  में  उन्हें  मा्गंदशंक  सिद्धान्त  भेज

 दिये गये  हैं  ?  a

 प्राथमिक  कृषि  सहकारी  ऋण  सोसायटियों  की  सदस्यता  कानूनी  व्यवस्थायें  करके

 प्रशासनिक  कारवाई  करके  शर  इन  सोसायटियों  के  प्रबन्ध  में  कमजोर  वर्गों  को  कानूनन  शामिल  करके

 सबके  लिए  खोली  जा  जिससे  कि  विशेष  रूप  से  कमजोर  ्  के  लोग  इनके  सदस्य  बन  सकें  |

 भारतीयों  द्वारा  विदेशों  में  खोले  गये  ae

 1485.  श्री  हरी  fag:

 श्री  झारखंडे  राय  :

 श्री  TaAATATS  मेहता  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  चालू  वर्ष  के  पहले  पांच  मह्दीनों  के  दौरान  भारतीय  नाग
 रिकों

 द्वारा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  अनुमति  के  बिना  विदेशों  में  खोल  रखे  सत्तर  बैंक  खातों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं प्रौर  उनमें  कुल  कितनी  राशि  श्रन्तप्रस्त  श्रौर

 उनके  विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने/कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  कामिक  श्रौर  sarrafaa  सुघार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  (ait  ata  :  हाल  ही  के  पिछले  दिनों  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  भारत  में  रह  रहे

 व्यक्तियों  द्वारा  विदेशों  में  बेक  के  खाते  रखने  के  श्रनेक  मामलों  जो  प्रंथम  दृष्टया  मालूम

 ड्टोते  पता  लगाया  गया  है  |
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 (=)  इस  स्टेज  पर  मामले  के  तथ्यों  तथा  उसमें  श्रन्तग्रस्त  राज्यों  के  बारे  में  ब्यौरा  दिया

 इन  मामलों  की  जांच  पड़ताल  के  हित  में  नहीं  होगा  ।

 जांच  पड़ताल  पूरी  होने
 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 भ्रघिनियम  के  संगत  उपबन्धों  के  अनुसार  समुचित
 कारघाई  की  ज्ययेगी  ।

 fafen  ‘feat  कारपोरेडान

 1486.  श्री  राजदेव  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  का  कायें  सन्तोषजनक  रहा

 यदि  तो  क्या  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  उसने  उत्तर  प्रदेश  निर्यात  निगम
 के

 साथ  संयुक्त  क्षेत्र  की  परियोजना  में  भाग  लेने  का  प्रस्ताव  किया  ्रौर

 क्या  इस  संयुक्त  क्षेत्र  के  लिए  वबलन्स  के  नाम  की  एक  नयी  कम्पनी  बनाने  का

 किया  गया  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी  ०  पी  ०
 :

 से  कर  चकाने के  पश्चात

 ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  का  गत  चार  वर्षों  का  लाभ  निम्नलिखित  रहा  है  ——

 1972  रु०  26,  98  लाख

 1973  रु०  42,  10  लाख

 1974  Ro  5.0 78.0  लाख

 1975  Ro  54,94  लाख

 शभदोह्टी  वूलन्सਂ  नाम  की  एक  नयी  कम्पनी  स्थापित  की  गई  जिसकी  प्रदत्त  पूंजी  का  25

 प्रतिशत  भाग  ब्रिटिशि  इण्डिया  कारपोरेशन  द्वारा  तथा  26  प्रतिशत  भाग  उत्तर  प्रदेश  निर्यात  निगम

 द्वारा  दिया  जाएगा  |  बी०  श्राई०  सी ०  अपनी  फ़ीस  लैकर  इस  नयी  कम्पनी  को  तकनीकी  जानकारी

 भी  देगी  ।  नयी  कम्पनी  गली चे  बनाने  का  कार्य  भी  करेगी  ।  बी  omTtor  ०  ने  इस  संयुक्त  उपक्रम  में  भाग

 लेने  का  निणंय  किया  क्यों  कि  यहं  कम्पनी  बी०  श्राई०  सी ०  से  का  रपेट  याने  लेगी  जो  इस  कम्पनी  के

 उत्पादों  में  से  एक  तथा  ara  है  कि  निविष्ट  पूंजी  पर  इससे  पर्याप्त  सांत्रा  में  लाभ  मिलेगा  |

 कृत्रिम  wr  बनाने  वाले  कारखानों  को  स्थापित  करने  के  लिए

 प्रदेश  aga

 1487.  श्री  राम  सहाय  पाँडे  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  कृत्रिम  बनाने  के  कारखानों  की  स्थापना  के

 केन्द्र  से  सहायता  मांगी  ्रौर

 यदि  तो
 उस  पर

 केन्द्रीय  सरकार ने  क्या  निणय  लिया  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी  ०  पी  ०  मोय  )  नही ं।
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 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।  फिर
 ग्रार्टिफिशियल

 लिम्बस
 की

 रंपीरेशन  श्राफ

 कानपुर  नामक  भारत  सरकार  का  एंक  उपक्रम  मध्यप्रदेश  राज्य  सरका  र  की  सहायता  से

 झंग  लगाने  के  लिए  भोपाल  श्रौर  जबलपुर  में  मेडिकल  कालेज  से  सम्बद्ध  तीन  केन्द्रों  की  स्थापना

 करेगा  ।  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  तथा  श्रार्टफ़िशियल  लिम्बस  कारंपोरेशन  are  इण्डिया  के  बीच

 हस्ताक्षर  किये  गये  समझौते  के  इन  केन्द्रों  की  स्थापना  करने
 के

 लिये  दोनों  समान  श्राधार  पर

 उतना  ही  अवतदान ्  देंगे  |  यह  का  रपोरेशन  इन  केन्द्रों  को  झावश्यक  तकनी की  प्रशिक्षण

 तथा  कानपुर  स्थित  सन्यन्त्र  में  निर्मित  हिस्सों-पुर्जों  की  व्यवस्था  करेगी  |

 प्रारंभिक  दिक्षा  के  लिए  राज्यों  को  सहायता

 1488.  श्री  पी  ०  रंगनाथ  fararet  कया  योजना  मन्ती यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  rs  श्रावश्यकता  कायंक्रम  के  अ्रन्तगंत  प्रारम्भिक  शिक्षा

 के  लिए  विभिन्न  राज्यों  को  केन्द्र  ने  कुल  कितनी  सहायता  दी  और

 क्या  घन  की  कमी  के  कारण  इस  कायक्रम  के  अ्रन्तर्गत  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  राज्यों

 को  कठिनाई  हो  रही  है  ?

 योजना  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शंकर  घोष  राज्यों
 को

 केन्द्रीय  सहायता  समेकित

 सहायता  के  रूप  में  दी  जाती  है-श्रौर  वह  किसी  विशिष्ट  कार्यक्रम  से  सम्बद्ध  नहीं  होती  ।

 वित्तीय  प्रावंटन
 के  पर  भ्रौर  साथ  ही  विगत  विद्यमा न  ग्रध्ययन

 चारियों  और  अन्य  के  अधिकतम  उपयोग  की  राज्य  में  faerat a
 न

 अधिक  दशाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रस्तावित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  की  सम्भाध्यता  श्रांदि  के  श्राधार  पर

 राज्यों  से  परामशे  करके  राज्य  योजनाओं  के  लक्ष्य  निश्चित  किए  जाते  हैं  ।

 उद्योगों  में  भट्टी  तेल  के  स्थान  पर  कोयले  के  उपयोग  की  योजना

 1489.  श्री  पी  ०  aaa  :  क्यो  wal  wear  यंह  बताने  की
 क््पा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रधिकांश  उद्योगों  में  भट्टी  तेल  के  स्थान  पर  कोयले  के  STANT  की  योजना  में

 बहुत  कम  प्रगति  हुई  श्र

 )  यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं

 ऊर्जा  मत्रालय में  उपमंत्री  ०
 सिद्धेश्वर

 :  व  (a). जी  नहीं  ।  एक
 भोर

 तो

 भट्टी  तेल  की  लागत  मैं  वृद्धि  तथा  zad  श्रोर  alae  वे  रेलें  थार्तायाते  की  श्रौसानी  से  उपलब्धियों  के

 फलस्वरूप  कई  बड़ी  श्रौद्योगिक  इकाइयों  भट्टी  तैल  की  जगहें  कीयले  का  उपयोग  करने  लगी  हैं  श्रौर

 करने  जा  रही  हैं  ।  इसके  परिणामस्वरूप  1975-76 के  दौरान  विदेशी  मुद्दा
 के

 रूप
 में  27.  5  करोड़

 रुपए
 के  मूल्य  के  4.  5  लाखे  टन  भट्टी  तेल  की

 बचत

 हुई  1976-77 के  दौरान  mast  तेल  की  बचत

 बढ़कर  7.  8  लाख  टन  होने  की  ATT  है  |

 केरल  की  नारियल  जटा  का  विकास

 1490.  श्री  ए  ०  के  ०  गोपालन  :  कया  art  qal  यह  बताने  की
 छ््पा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  केरल  सरकार  ने  वेष  1874  के  दौरान  फैंन्द्रीय  सरकार  के  wTAeATS  तथा

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  नारियल  जटा  विकास  योजना  हेतु  कोई  पुनरी  क्षित
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ;
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 ध  किए  जाने  के  बावजद ि  नानज  न  भारत  सरकार  ने )  क्या  सरकार  द्वारा  बार-बार  अनुरोध

 उक्त  प्रस्ताव  का  ्र्भी  तके  प्रनमोदन  नहीं  किया

 विलम्ब के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  at  ए  ०  पी  ०  केरल  सरका  र  10-12-1974

 को  एक  संशोधित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  विद्यमान  कायर  सहकारी  समित्यों  के  लिए  तथा  नई

 प्राथमिक  कायर  सहकारी  समितियों  की  स्थापना  के  लिए  सहायता  की  प्राक्कल्पना  की  गई  जिस  पर

 41.  72  करोड़ रु०  का  व्यय  भरायेगा  |
 प्रस्ताव

 पर
 विस्तृत  रूप

 से
 विचार

 करने  के
 पश्चात ब्  इस  बात पर

 सहमति  प्रकट  की  गई  थी  कि  राज्य  सरकार  विद्यमान  कायर  सहकारी  समितियों  के  पुनर्गठन  पर  ध्यान

 देगी  तथा  नई  कायर  सहकारी  समितियां  बनाने  की  तब  तक़  अवश्यकता  नहीं  है  जब  तक  विद्यमान

 जीव्यक्षम  कायर  सहकारी  समित्यों  को  झाधिक  तथा  च्ित्तीय  दृष्टि  से  जीव्य.नहीं  बना  दिया  जाता  ।

 तदनुसार  राज्य  की  विद्यमान  जीव्यक्षम  कायर  सहकारी  समितियों  को  पुन  सशक्त  करने  के  लिए  4.  31

 करोड़  रु०  की  एक  विशेष  केन्द्रीय  सहायता मंजूर  की  गई  थी  |  राज्य  सरकार को  3  करोड़ रु०  की  राशि

 दी  जा  चकी  है  ।

 (a)  नहीं ।

 प्रश्न  ही  नहीँ  उठता  ।

 महाराष्ट्र  में  चीनी  कारखाने  के  कार्यकरण  के  बारे  में  REAQT

 149  श्री  एच
 ०

 एन
 ०

 yet
 :

 क्या  नागरिक  afer
 शौर

 सहकारिता  मन्त्री  यह  बताने की

 कपा
 करेंगे  किः

 (a)  क्या  महा  राष्ट्र  में  चीनी  कारखानों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई  Weqayt  किया ग

 प्रौर

 यदि
 तो  उस

 अध्ययन  के.निष्क्ष  क्या  प्रौर  इस  पर  सरकार
 की

 प्रतिक्रिया  है  ?

 नागरिक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  go  सी  ०
 जी

 महाराष्ट्र  में  मुख्य  रूप  का
 रखानों

 को  गन्ने  की  पर्याप्त  aoa Rea  से  सम्बन्धित  विभिन्न  समस्या Dat

 को  जांच  करने  के  लिए  एक  शभ्रध्ययन  दल  गठित  किया  गया  था  ।

 श्रघ्ययन
 qe

 तथा
 सुझाव

 ये
 व़िभिन्न  चीनी  कारखानों  के

 लिए
 गन्ने  के  क्षेत्रों  का  स्पष्ट  रूप  से  सीमांकन  किया  जाना

 में  गस्ना  श्रनुसं  घान
 कार्यक्रमों  को  मजबूर  दिया  जाना  प्रत्येक  चीनी  कारखाने  गन्ना  विकास  कार्य  को

 प्राथमिकता
 दी  जानी च  चीनी  कारखानों  के  क्षेत्रों  में  सिचाई  का  विकास  करने  पर.विशेष

 ध्यान  दिया  जाना  चाइिए  खरीद  कर  को  वसुली  में  से  कम  से  कम  50  प्रतिशत भाग  एकमत

 गन्ना  विकास  काय  तथा  गन्ना  भ्रनुसन्धान  कार्य  के  लिए  रखा  जाना  (  )
 एक  mart

 राहत

 निधि  बनायी  जानी  चाहिए  जिसमें  सहकारी  सोसायटियां  भी  राज्य  में  गन्ने  का  कम  से

 कम  क्षेत्रवार  समान  मूल्य  चहिए  तथा (
 में  किसी  चीनी  का  रखाने  की  स्थापना  के  लिए

 लाइसेंस  देने  की  सिफारिश  करने  से  पहले  गन्ने  की  ठीक-ठीक  ara  कर  लिया  जाना

 चाहिए ।
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 भारत  सरकार  ने  इंस  भ्रध्ययनਂ  दल  की  रिपोर्ट
 कौ

 जानकारी  महा  राष्ट्र  सरकार को  दे  दी  जो

 इन  सिफारिशों  से  मुख्य  रूप  से  सम्बन्धित  है  ।

 मुल्य  बुद्धि  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  राज्यों  को  निदेश

 14908.  श्री  RATA  सेहता  :
 क्या  नागरिक  पूति  ale  सहकारिता  भन्ती  यह  बताने  की

 कृपा  wey  कि

 क्या  सरकार  ने  मूल्यों  में  वृद्धि  पर  नियन्त्रण  रखने
 के

 राज्य  सरकारों  को  कोई

 fi hs Fan  दिये

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें
 क्या  हैं

 इस  मामले  में  कितने  राज्यों  ने  कायंवाही  को  श्रौर

 इन  उपायों  से  मलय  वुद्धि  किस  सीमा  तक  रुकी  है
 ?

 नागरिक  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  ए  ०  सी  ०

 :
 से

 वर्ष  1976-77  का  बजट  पेश  करने  से  पह,लें  राज्यों  को  सलाह  दी  गई  थी  कि.वे  बजट  के  महीने  को

 सतर्कता  मासਂ  के  रूप  में  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  श्रावश्यक  वस्तुएं  उचित  मूल्यों

 पर  मिलती  15  1976  को  नागरिक  प  ब्रौर  सहकारिता  राज्य  मन्त्री  ने  सभी  मुख्य  मन्त्रियो ं/

 राज्यपालों  को  एक  पत्र  लिखा  जिसमें  उनसे  यह  ग्राग्रह  feat  गया  था  कि  वे  का  लाा  जारी

 feaa  किया करने  वालों  त्रौर  दूसरे  समा ज  विंरोधी  तत्वों  के  खिलाफ  उपयुक्त  कदम  ताकि  यहं

 जा  सके  उनकी  भ्रवांछनीय  गतिविधियों  से  मूल्य  न  बढ़ें  ।  उसके  बाद  16  1976  को  गृह  भस्त्रालय

 द्वारा  राज्य  सरकारों  अ्ौर  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  को  श्रनुदेश  जारी  किये  गये  कि  वे  सतक  रहें

 और  जमाखोरों  प्रादि  के  विरुद्ध  कड़ी  कारंवाई  करें  प्रौर  इसके  लिए  वे  जहां  कहीं  प्रावश्यक  ग्रान्त  रिक

 सुरक्षा  प्रधिनियम  श्रौर  भारत  रक्षा  तथा  श्रान्तरिक  सुरक्षा  नियम  का  प्रयोग  भी  कर  सकते  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  ने  deg  के  माग  दर्शक  सिद्धान्तों  को  कायें  रूप  दिया  है  श्रौर  श्रवतन  उपाय  तेज  कर

 दिये हैं  इ  पायों  से  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  में  मदद  भिली  है  ।

 कमजोर  वर्गों  को  वितरित  करने  gq  प्ावश्यक  seal  का  fara  gag  हाथ  A  लनें  का  सुझाव

 14907.  शो  एस०  रामगोपाल  रंबशी  कया  नागरिक  पूर्ति  झोर  सहकारिता  मन्ती यह

 बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  ने  केन्द्र  को  सुझाव  दिया  हैः  कि  कुछ  प्रतिशत  श्रावश्यक

 वस्तुभ्नों  का  नियन्त्रण  श्रपने  हाथ  में  ले  लिया  जाये  ताकि  उन्हें  कमजोर  वर्गों  को  उचित  मुल्य  पर  उपलब्ध

 कराया  जा  ब्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 नागरिक  पति ध  घोर  सहकारिता  सस्रालय  में  राज्य  संत्री  ए०  भारत

 सरकार की  इस  सुझाव  की  जानकारी नहीं  है
 |

 प्रश्न नहीं  उठता
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 कोल  इंडिया  लिमिटेड  को  fasten  समिति  हारा  st  गई  fanifot

 1491.  sat  प्रसन्नभाई  मेहता  :

 at  राम
 भगत  पासवान

 क

 श्र  यमुना  प्रसाद  मंडल  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  :

 क्या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  की  विशेषज्ञ  समिति  मे  बा  हरी  गन्दगी  हटाने  श्रौर  ग्रच्छ

 किस्म  के  कोयले  की  facet  सप्लाई  करने  के  लिए  प्रत्येक  खुले  मूंह  वाली  कोयले  की

 बड़ी  खान  में  कोयला  तैयार  करने  का  संयंत्र  स्थापित  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया

 क्या  समिति  ने  धोवन  उद्देश्यों  के  लिए  मैगनेटाइट  का  उपयोग  करने  में

 की  कठिनाइयों  को  दूर  करने
 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  एक  केन्द्रीय  मेगनेटाइट  संयंत्र  स्थापित

 करने  का  भी  सुझाव  दिया

 समिति  ने  अन्य  fant  क्या  की  are

 सरकार  ने  उनको  कहां  तक  स्वीकार  किया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  ०  fagsre  waa)  :  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा

 देसी  किसी  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  नीं  किया  गया

 से
 सवाल  नहीं  उठता  |

 अखिल  भारतोय  स्वास्थ  सेवा  में  तम्सिलित  होने  के  बारे  में  राज्यों की  प्रतिश्िया

 1492.  श्री  बसन्त  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  सरकारों  से  ufaat  भारतीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  सम्मिलित  होने  के  बारे  में

 उनके  विचार  पूछे  गये

 यदि  तो  कितनी  राज्य  सरकारों  ने  उक्त  प्रस्ताव  पर  अ्रपनेਂ  विचार  भेज  दिये

 त्र

 राज्यो  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  राज्य  के  विचारों  की  मुख्य  बातें  क्या

 गृह  का  कामिक  श्रौर  watafas  सुघार  faqry  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  श्रोम  :  से  ऐक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  है

 में  रखा  गया
 |

 देखिये  संख्या
 एल०टी०-11218/76 ] ]

 उड़ीसा  में  समेकित  अनजातिं  fara  परियोजनायें

 1493,
 श्री  गिरघर  गोमाँगो

 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  त्व  तक  कौ  amt  न  सी
 समेकित  विकास  परियोजनाएं

 यूरी  कर  ली  श्रौर
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 प्रत्येक  समेकित  जनजाति  विकास  परियोजना  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  कितनी

 धनराशि  निर्धारित  की  गई  है
 ?

 गृह  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 एफ

 ०
 एच

 ०
 :  उड़ीसा

 सरकार
 ने

 चार

 परियोजनाश्रों  श्रथत्  कप्तीपाड़ा  तथा  के  श्रदिवासी

 विकास  परियोजना  रिपोर्ट  तयार  कर  ली  हैं  ।

 भी  समेकित  झादिवासी  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  राज्य  योजना  संसाधनों  से

 ध्रावंटित  की  गई  धनराशि  प्रस  प्रकार  है
 :--

 रुपये  करोड़ों  में

 कलिल  डवल  ee  ee  bate  faa

 1974-75  क  17.  95

 1975-76  e  e  22.55

 1976-77  e  20.13  )

 प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  श्रावंटित  को  गई  धनराशि  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  जन-जाति  विकास  के  लिये  उपयोजना  हेतु  उपलब्ध  कराई

 गई

 1494.  श्री  गिरधर  गोसांगो  क्या  ag  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ह
 \  )  उड़ीसा  को  जनजाति  विकास  के  लिए  उप-योजना  के  अन्तत  1972-73

 1974-75  तथा  1976-77  में  उनके  मंत्रालय  द्वारा  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई

 मंत्नालय  द्वारा  राज्य  सरकार  को  यह  धनराशि  सहायता के  रूप  में  दी  गई  थी  अथवा

 श्रनुदान
 के  रूप  श्रौर

 उड़ीसा  सरकार  ने  नीति  fara  के
 श्रनुसार

 के  श्रन्तर्गत  इन  वर्षों  में  राज्यः

 क्षेत्र  से  कितनी  धनराशि  व्यय  की ?

 ७  हस्  पिल ह  पाग  TSrerr  सी
 गह  मंत्रालय  में  wqIAat  (sit oe एफ  Odo  मोह erat  ६  वजन  ा  सी  क्षेत्रों  के  लिए

 उपयोजनाएं  पांचवीं  योजना  अ्रवधि  में  तेयार  की  गई  हैं  पहले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दी  गई  विशेष

 केन्द्रीय  सहायता  इस  प्रकार  है  £

 करोड़ों  में )

 1974-75
 0 MWe  fone]

 1975-  su 0*7  5.76  चक  शै  £6924

 1976-77  क  e  के  1.33  (HTT  तक )

 1976-77  के  दौरा  की  कुल  पात्रता  5.  32
 करोड़  रुपये

 (a)  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  राज्यों  के  लिए  एक  अ्रनुदान  है  श्रौर क्षेत्र  में  featat  विकास

 के  लिए  राज्य  के  श्रपने  प्रयत्न  के  लिए  पुरक
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 THT  क्षेत्र  में  राज्य  योजना  साधनों  से  उपयोग  की  गई  धन  राशि  इस  प्रकार

 है  :--

 लाखों  में  )

 1974-75  17  95

 1975-76  e  22  55

 1976-77  o  aU  13  )

 पूर्वी  राज्यों  में  ग्रामीण  विद्यतीकरण

 1495.  at  गिरिघर  गोमांगो  :  क्या  कर्ज़  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 पुर्वी  भारत  में  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जो  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  मामलों  में

 बहुत
 पीछे  हैं

 क्या  मंत्रालय  द्वारा  गठित  समिति  ने  इन  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  द्रुत  विद्युतीकरण

 करने  की  सिफारिश  की  ौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  मंत्रालय  ने  क्या  कार्यवाही  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  उपमंत्रो  (sito  :  (#)  ग्राम  विद्युतीकरण  की  अखिल

 भारतीय  ्रौसत  पूर्वी  भारत  में
 faqa,

 सिक्किम  तथा  पश्चिम  बंगाल  पिछड़े  हुए  हैं  ।

 (a)  हा

 पुवी/उत्तर-पुर्वी  राज्यों
 सरकारों

 बिजली  बोर्डों  तथा  केन्द्र  के

 संबंधित  से  समिति  कीं  सिफारिशों  पर  विचार  करने  तथा  लागू  करने  का  WaT  किया

 गया  Z|

 इसके  ग्राम  विद्युतीकरण  frat  जो  कि  ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  को  ang

 करने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  योगात्मक  ऋण  सहायता  देता  पटना  तथा  गौहाटी

 में  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  हैं  ताकि  पुवी/उत्तर-पुर्वी  क्षेत्र  के  राज्य
 बिजली  बोर्डों  के  साथ

 अधिक
 निकट  से  सहयोग  स्थापित  किया  जा  सके  तथा  ग्राम  विद्युतीकरण  का  कार्यक्रम  तयार  करने  में  उन्हें

 ग्रावश्यक  सहायता  व  मागं-दर्शन  प्रदान  किया  जा  सके  इस  क्षेत्र  के  बोड़े  तेजी  के  साथ  afaa

 जीवन  क्षम  ग्राम  विद्युतीकरण
 परियोजनाएं

 तैयार  कर स cay जो  निगम  के  विचारा  भेजी  जा  सकें  ह

 तीनों  क्षेत्रीय  कार्यालयों  का  पर्यवेक्षण  करने  के  लिए  मुख्य  इंजीनियर  के  प्रभाराधीनਂ  एक  क्षेत्रीय

 कार्यालय  भी  स्थापित  fear  गया  है  ज़िसका  मुख्यालय  कलकत्ता  में

 Television  Centre  in  Madhya  Pradesh

 1496.  Shri  G.  C,  Dixit  ६  Will  che  Minister  of
 Information  and  Broadcasting  be

 pleased  to  state

 teleyision  centre  in  the  State  ;  an
 (a)  whether  Government  of

 eye
 Pradesh  has  submitted  a  proposal  for  setting  up  @

 (b)  if  so,  the  decision  taken  by  the  Centre  in  this  regard  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha)  :  (a)  Some  correspondence  has  been  going  on  with  the  Govern-
 ment  of  Madhya  Pradesh  in  connection  with  the  setting  up  of  a  TV  transmitter  in
 the  State.

 (b)  It  has  been  decided  to  set  up  a  transmitter  at  Raipur  to  provide  ह क  transmission
 to  SITE  villages  in  the  area,  as  a  part  of  the  SITE  continuity,programme.

 Electronics  Industry  in
 M.P.

 1497.  Shri  G.  | के  Dixit:  Will  the  Minister  of  Electronics  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  have  been  revealed by  the  surveys  conducted  by  industrial  and  technical
 organisations  that  there  is  good  scope  for

 electronics
 industry

 i
 Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  if  so,  the  Government’s  reaction  thereto  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Planning,  Minister  of  Atomic  Energy,  Mi-
 nister  of  Electronics  and  Minister  of  Space  (Shrimati  Indira  Gandhi).:  (a)  No

 specific  survey  report
 has  been  received  by  Government.

 (b)  Does  not  arise.  However,  the  Electronics  Commission,  as  part  of  its  general  pro-
 gramme  to  nucleate  and  develop  electronics  activities  in  the  various  States  of  the  country,
 has  taken  certain  initiatives  and

 द  been  holding
 discussjons

 with  authorities  in  Madhya  Pra-
 desh,

 Loan  to  Madhya  Pradesh  for  Electric  Transmission
 Lines

 1498.  Shri  Dixit:  Will  the
 Minister

 of  Energy  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Madhya  Pradesh  has  been.  given  loans  for  layin
 [11165  ;  and

 g
 electric  trans

 mission

 (b)  if  80,  the  amount  of  loans  given  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad)  :

 (a)  &  (०)  The  following  loans  have  been  released  to  the  Government  of  Madhya  Pra-
 desh  by  the  Central

 for
 the  construction  of  inter-State  transmissicn  lines  :

 Name  of  Line  Amount
 (Rs.  lakhs)

 =

 . (i)  Rihand-Morwa-Amarkantak  132  kV_Stringing  of  cond  circuit  71 * 94

 (ii)  Satpura-Ambazari  220kVS/Con  D/C  towers  .  130*60

 (iii)  Chandni-Bhusawal  132  kV—stringing  of  second  circuit:  21*  ॥ हू क

 (iv)  Bodhghat-Balimela  220  kV  S/C  a  I*50

 TOTAL

 ee  अ नन

 Issue of  letters  of  intent  for  setting  up  industries  in  M.P.

 1499.  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  letters  of  intent  issued  for  setting  up  industries  in  Madhya  Pradesh
 during  the  Fifth  Plan  period  ;  an

 (b)  the  names  of the  industries  to  be  set  up  and  the  logations  thegeof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industr  y  (Shri  P.  Maurya)  :  (a)  97
 letters  of  intent  were  issued  during  the  calendar  years  19
 for  the  establishment  of  industries  in  Madhya  Pradesh,

 74.0  1975  and  January-June,  1976

 जव
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 (b)  The  details  of  letters  of  intent  including  names  of  the  industries  and  location  etc.  are
 being  publishedin  Bulletin  of  Industrial  Licences,  Import  Licences  and  Export

 Tpade  of  Indusry  and  Tradeਂ  and  List
 of  Letters  of  Intent  and  Industrial  Copies  ofthese  publications  are  availabje  in
 the  Parliament  Library.

 1
 Assistant  sought  by  Rajasthan  for  Fifth  Plan

 1500.  Shri  M.C.  Daga:  Willhe  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  ६

 (a)  whether  the  Rajasthan  Government  have  requested  for  an‘additional  amount  of  Rs.
 50.0  crores  for  the  State  for  the  last  wo  years  of  Fifth  Plan  ;  an

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Shankar  Ghosh)  :  (2)
 The  Planning  Commission  has  not  received  an  request  fromthe  Goyerment  of  Rajasthan
 for  an  additional  a  e  remaining  two  years  of  the  State’s  Fifth

 an.
 of

 ॥ 24.]
 50.0  crores  for  t

 {b)  Does  not  arise,

 sartatas  न्यायाधिकरण  को  स्थापना

 1501,  श्र  डी०  ato  ara  डा  i

 at  एन०  ई०  होरी  क

 कया  प्रघान  मंत्रो  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  हाल  ही  में  सरकार  ने  प्रशात्तनिक  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  करने  का  निर्णय

 किया  हैं  ;  ग्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?  |

 गृह  कामिक  ale  warafaay  सुघार  विभाग  तथा  संतदीय  काय  विभाग  में

 राज्य  मंत्री  ग्रोस  :
 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों से  सेवा  के  सम्बन्धी

 मामलों  में  प्राप्त  अ्रभ्यावेदरनों  को  निपटाने  के  लिए  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  करने

 पर  विचार  कर  रही

 सरकार
 जिन

 AcCqTA  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  वे  संलग्न  विवरण  में

 faq
 गये  हैं

 |

 विवरण

 (1)  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  से  ग्रनुशासनिक  कारवाई  ae  वरिष्ठता

 वेतन  तथा  भत्ते  श्रादि  जैसे  प्रत्य  मामलों  के  संबंध  में  सभी  सेवा  के  मामलों  पर

 वेदन  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रशासनिक  की  स्थापना  की  जाएगी ।  यह

 प्रस्ताव  है  कि  कुछ  मामलों  को  जिन्हें  नीचे  दिया  गया  श्रधिकरणों  के  क्षेत्राधिकार

 से  अलग  रखा  जा  सकता  है

 तैनाती  तथा  स्थानान्तरण

 का
 नाव  mlaza सेवाओं
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 संविधान  के  अनुच्छेद  311(2)  (#)  तथा  के  श्रधोत  सेवा
 से

 aateni/eetn  जाना  ॥

 (2)  सेवानिवत्त  व्यक्ति  अथवा  सेवानिवृत्त  होने  वाले  कमंचा  के  पेंशन  से  संबंधित

 शिकायतों  को  अधिकरणों  के  समक्ष  रखे  जाने  की  म्रनुमत्ति  दी  जा  सकती  है
 ।

 (3)  विस्तृत  क्षेत्र  को  श्यान  में  रखते  एक  अधिकरण  दिल्ली  में  होगा  जहां  इसका

 मुख्यालय  भी  होगा  श्र  तीन  at  कलकत्ता  तथा  मद्रांस  में  स्थापित  की

 जा  सकती  हैं  ।

 (4)  प्रस्ताव  है  कि  acter  के  अमान्य  क़र  दिये  जाने  के  बाद  कमेंचा  रियों  को

 पुनरीक्षा  कराते  अथवा  किसी  पर  समाप्त  किये  जाने

 के  बाद  उन्हें  श्रधिकरण  के  समक्ष  पेश  होने  के  विकल्प  की  manta  दी  जाय े।

 (5)  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  अधिकरण  की  स्थापना  किये  जान ेके  साथ  ही  साथ  संविधान

 में  संशोधन  किया  ,  ज़िससे  fe  संविधान  के  ग्रनच्छेद  226  के  श्रंधीनਂ  उच्च

 न्यायालयों  के  झ्रौर  ग्रन च्छद  32  के  श्रधीन  उच्चतम  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार

 को  समाप्त  किया  जा  सके  |

 (6)  प्रधिकरणों  के  निष्कर्षों  को  श्रन्तिम  माना  जायेगा  श्रौर  सरका र  उन्हें  अस्वीकार

 करने  ग्रथवा  उनमें  संशोधन  करने  के  कोई  अधिकार  नहीं  होगे  |

 हिन्दुस्तान  फोटो  मेन्यू  फेक्चरिंग  कम्पनी

 1502.  थी  बलायार रवि  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  फोटो  फ़िल्म्स  मंन्युफकर्चारंग  कम्पनी  ने  मढास  feq7t  wet  संयंत्र

 में  ग्रेफिक  श्राटंस  agar  इंडस्ट्रियल  एक्स-रे  फ़िल्म  प्लांट  बताना  शुरू  कर  fear  है

 यदि  तो  श्रायात॑  की  गई  मशीनरी  की  लागत  क्या  है  ;  श्रौर

 किन  किन  विदेशी  फर्मों  ने  मशीनरी  are  सहयोग  की  पेशकश  की  थी  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  Tse  मंत्री  बी०  पी०  दि  हिन्दुस्तान

 फिल्म्स  मेन्यूर्फक्चारिंग  कम्पनी  के  पास  इस  समय  मद्रास  में  निर्माण  की  सविधाएं  उपलब्ध

 नहीं  हैं  किन्तु  कम्पनी  का  विचार  मद्रास  में  चिकित्सा  एक्सरे  प्रौद्योगिक  एक्स-रे  ग्राषिक  wea  अरर

 सिनेमा  की  रंगीन  पाजिटिव  फिल्मों  के  जम्बो  रीलों  को  बदलने  सम्बन्धी  सुविधायें  स्थापित  करने

 का

 मद्रास  में  श्रस्तावित्त  सुविधाओं  के
 .
 लिये  arate  मशीनों  भ्रनुमानित  लागत

 करीब  55  लाख  रुपये  है  जिसमें  से  विदेशीਂ  मुद्रा  का  ae  29  लाख  रुपये  होगा ।

 उपकर  श्रौर  तकनीकी  सहायता  के  लिये  कम्पनी  को  ग्रेट  fata  ae  पश्चिम

 जमंनी  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुये  हैं  ।
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 विक्रम  साराभाई  श्रन्तरिक्ष  Riz  के  ०  क्यू  ०  सो  ०  डिवोजन का

 एक  किराये
 की

 इमारत  मं  कार्य
 करना

 1503.  श्री  qatart  ta  :  क्या  झन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  ह्
 त  =

 11  रेंगे  कि

 क्या  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  थुम्बा  का  एम०  क्यू
 ०  सी०  डिवीजन  एक  किराये

 को  इमारत  में  कार्य  कर  रहा  है

 यदि  तो  इसके  क्यो  कारण  हैं  ;  और

 प्रति  वर्ष  किराये  पर  कुल  कितनी  राशि  aa  की  जाती  है

 Rat  योजना  मंत्री  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रो  निक्स
 मंत्री  तथा  द्न्तरिक्ष  मंत्री

 frau  (=)  ही  |

 विक्रम  साराभाई  ग्रन्तरिक्ष  केन्द्र  में  इमा  रतदार  इलाके  की  अ्रत्यन्त  दुलंभता  के  का

 विक्रम  साराभाई  ग्रन्तरिक्ष  केन्द्र  के  द्रव्य  तथा  गुण  नियंत्रण  प्रभाग  क्य० ६  alo

 का  एक  भाग  तीन  वर्षों  के  nln  समय  से  नालनचीरा  में  एक  किराये  की  इमा रत  में  कार्य  कर  रहा

 जिसकी  क्षेत्रफल  25,200  age  है  |

 प्रति  at  किराये  पर  36,000/-  रुपये  की  राशि  खर्च  की  जाती

 दिल्ली  में  Tarazizt  द्वारा  बच्चो  जाने  बाली  वस्तुध्नों  पर  मूल्यों

 को  पर्चियाँ  लगाया  जाना

 1504.  श्री  वाई ०
 far  Ht:  aries

 पति
 शरर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  दिल्ली  में
 दुकानदारों

 को  अ्रपनी  gaat  में  बेची  जाने  वाली  प्रत्येक  वस्तु  के  साथ

 मूल्य  पर्ची  ama  का  निर्देश  ददिया  गया  है  जिससे  सौदेबाजी  न  हो  सक े;

 क्या  सरकार  के  पास  कोई  ऐसी  व्यवस्था  है  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  वे  अधिक

 मलय  नहीं  ले  रहे  हैं  ;  भ्र

 यर्दि  तो  तत्सम्बन्धों  तथ्य  क्या  हैं  ?

 लागरिक  प्रति  site  सहकारिता  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  ०  सो  ०  थ्  :

 दिल्ली  में  19  1975  से
 दूकानदारों

 के  मुल्य  लगाने  के  निदेश  दिये  गये  हैं  ।

 केवल  उन
 वस्तुों  को  छोड़ा  गया  जिन  पर  पहले  से  मूल्य  छपे  हुये  हैं  या  जिनके  बारे  में

 मूल्य

 लगाने  से  छूट  दे  गई  है  ।

 व
 (7)  दिल्ली  प्रशासन  ने  विभिन्न  अ्रंघिका  रियों  को  इस  बात  का  sata  रखने

 के
 |
 लिये  शक्तियां  प्रदान  की  हैं  कि  लगाये  गये  मत्यों  से  afaa  दास  न  लिपे

 1976  के  दौरान  10413  छापे  मारे  गये  प्रौर  दोषी  के  विरुद्ध  238  प्रथम  सूचना

 रिपोर्टे  ्  करोई  गईं  |
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 Written.  Answers  August  25,  1976

 त्व }  पनबिजली  परियोजना

 1505.  श्री  संयद  Aga  श्रागा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  कश्मीर  सरकार  ने  उड़ी  पनबिजली  परियोजना  विषयक  एक  प्रस्ताव

 भेजा है
 we

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sto  ०  सिद्धेश्वर  sata )  :  ate  जम्मू  शौर  काश्मीर

 सरकार  ने  उड़ी  जल-विद्यत्  परियोजना  के  बारे  में  प्रथम  प्रस्ताव  1974  को  भेजा  था  ।

 उसके  वैकल्पिक  प्रस्ताव  1975  श्रौर  1975  को  भेजे  थे  ।

 इन  प्रस्तावों  की  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  तथा  wa  सम्बन्धित  एजेन्सियों  में  जांच

 कर  ली  गई  है  ।  टिप्पणियों  परियोजना  oifizat  रियों  को  भेज  दी  गई  हैं  तथा  प्राक्कलन  को  गर्त न

 बनाने  तथा  परियोजना  की  विशिष्ट  रूप-देखा  को  श्रन्तिम  रूप  देने  के  बाद  एक  रिपोर्ट  तैयार  करने

 की  बलाह  उनको  दी  गई  हैं  ।

 राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति

 1506.  श्री  के  ०  मालनना  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  sat  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  विभिन्न  राज्यों  में  ग्रामीण  तथा  नागरिक  दोनों  क्षेत्रों  के  लोगों  की

 प्रति  व्यक्ति  ऋणग्रस्तता  की  प्रतिशतता  क्या  है  ;  श्रौर

 गरीब  जरूरतमन्द  लोगों  को  ऋण  उपलब्ध  करने  के  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बंकर
 :  ऋण  के  बारे  में  30

 1971  को  प्रति  ग्रामीण  परिवार  के  श्रनुलार  राज्यवार  श्रौसत  राशि  का  जो  विवरण  रिज ें

 बैंक  arn  इंडिया  की  अ्रखिल  भारतीय  ऋण  ate  निवेश  सर्वेक्षण  frqte  (1971-72)  1

 इंडिया  डेट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  सर्वे  रिपोर्ट  (1971-72)  वोल्यू fm  1]  प्रकाशित  हुई  उसका

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।  बाद  के  वर्षों  के  बारे  में  इस  प्रकार  का  कोई  सर्वेक्षण  नहीं

 faut  गया  ।

 जहा  तक  शहरी  ऋणग्रस्तता  का  प्रश्न  शहरी  क्षेत्रों  के  श्रम-इतर  कर्मचारियों  के  बारे  में

 ay  1970-71  की  सूचना  उपलब्ध  है  ।  सर्वेक्षण  के  परिणाम  fess  बैंक  आफ

 इंडिया  के  1974  के  बुलेटिन  में  बताए  गए  हैं  ।  इस  सर्वेक्षण  के  श्रनुसा र  वर्ष  1970-  71

 के  वर्ष  में  प्रति  परिवार  श्रौसत  ऋणों  की  राशि  731  रुपये  थी  ।  शहरी  जनसंख्या  के  अरन्य

 वर्गों  शऔर
 प्रत्येक  राज्य

 के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  हूँ
 ।

 इसके  राज्यों  द्वारा  सहकारिता  की  व्यवस्था  को  पुनगंटित  ग्रोर  सुदू  करने

 के  लिए  जो  कार्यवाही  की  जा  रही  है  उसका  उद्देश्य  भी  सुनिश्चित  करना  है  कि  समाज  के

 कमजोर  वर्गों  को  अधिक  मात्रा  में  ऋण  उपलब्ध  इन  वर्गों  को  ऋण  देने  के  लिये  सभी  सरकारी

 क्षेत्र
 के

 बैंकों  ने  योजनायें  बनाई  हैं  इन  बैंकों  ने  देश  के  चुने  हुये  पिछड़े  राज्यों  में  विभिन्न  ब्याज

 की  दरें  लेने  की  योजना  बनाई  है  श्रौर  खास  कर  छोटे/मझोले  किसानों  कृषि  she

 को  ऋण  देने  के  A  देश  भर  में  क्षेत्रीय  ग्रामीग  बैक  स्थापित  किये  है  ।
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 विवरण

 बकाया  ऋण  के  बारे  में  30  1971  को  प्रति  ग्रामीण  परिवार  के  म्रनुसार  राज्यवार

 mat  राशि

 ater  प्रदेश  ब  663.09

 असम  क  187.  53

 बिहार  शक  302.49

 गुजरात  928.04

 हरियाणा  924.73

 हमाचल  562.43

 जम्मू  व  कश्मीर  357.89

 कर्नाटक  788, 37

 के'रलਂ  369.42

 मध्य  प्रदेश  409.67

 मही  राष्ट्र  597.78

 102.  80.0 मणिपुर

 मेघालय  क  14.78

 नागालैण्ड  ै  उ०  ao

 201  88 उड़ीसा

 पंजाब  1083  95

 राजस्थान  16 895

 तमिलनाड  695  00

 त्रिपुरा  241  09

 उत्तर  प्रदेश  346  77

 To  बंगाल  201  03

 दिल्ली  629  64

 अखिल  भारतीय  503  07

 ao

 स्रोत  :  ग्रखिल  भारतीय  ऋण  wt  निवेश
 सर्वेक्षण  रिपोट॑  (1971-72)  ध. शिजिव

 बैंक  ग्राफ  इंडिया  (ata  इंडिया  डेट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  1-72
 fraa  बैंक  आफ  इंडिया )  ।
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 Written  Answers  3  Bhadra,  189g  (Saka)

 तापीय  fast  क्षमता  का  उपयोग

 1507.  श्री  बसंत  साठें

 थो  azalat  मारन  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तापीय  बिजली  क्षमता  का  उपयोग  केवल  53  प्रतिशत  ही  है

 गत  वर्ष  कें  दौधन  तापीय  बिजलो  क्षमता  का  उपयोग  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया

 है
 ;  झोर

 देश  में  तापीय  बिजली  संयंत्रों  को  क्षमता  के  कम  उपयोंग  में  सुधारने  के  लिये  राज्यਂ

 सरकारों  त्रौर  केन्द्रीय  सरकार  के  स्तर  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ग्रथवा  करने  का

 विचार

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sito ०  सिद्धदवर  :  से  वर्ष  1975-76

 के  दौरान  देश  के  सभी  ताप  fara  केन्द्रों  की  श्रौसत  क्षमता  उपयोगिता  लगभग  53  प्रतिशत  थी  ।

 राज्यवार  स्थिति  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलान  है  (  ।  क्षमता  के  उपयोग

 में  विगत  दो  वर्षों  समग्र  तौर  सुधार  ग्रा  है
 तथा  ग्रनु रक्षण  पद्धतियों  के

 प्राधुनिकीक

 सुरक्षात्मक  अ्रतुरक्षण  तकनीकों  की  मरम्मत  कार्यों  के  fara  प्रणालियों  के

 कित  प्रचालन  को  बढ़ावा  देना  तथा  विद्यत  भार  तैयार  करना  oh  अनेक  उपाय  किये

 जा  रहे  हैं  ताकि  इस  fear  में ग्रौर  सुधार  हो  सके  ।

 विवरण

 वा

 क्रम  राज्य  का  नाम  Samar  का

 सख्या  ताप  क्षमता  वाले  योग  प्रतिशत

 e  भार

 ाा
 अ्रतयात  प्रतिशत

 wig  प्रदेश  च  52

 ग्रचम  45

 fast  43

 गजरोत॑  61

 46 हरियाणा

 67 मध्य  प्रदेश

 महा  राष्ट्र  39

 उडीस  33

 पजाब  32

 10  facet  33

 11.0  तमिलनाड  42

 12  उत्तर  प्रदेश  62

 13  पश्चिम  बंगाल  45

 seen
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 1976.0

 ary  गये  अ्रंकड़ों  तथा  100  के  बीच  के  meat  को  निम्नलिखित  कारण  विस्तार  से

 स्पष्ट करते  हैं  :--

 सहायक  क्षमता  के  रूप  में  श्रथवा  श्रतिरिक्त  क्षमता  के  रूप  में  के  लिए

 कोई  पृथक  व्यवस्था  नही ंहै  ;  इस  सम्बन्ध  में  प्रावश्यकतास्ों  की  पुरति

 पितਂ  क्षमता  में  से  ही  करनी  पड़तीਂ  हैਂ  ।

 इस  उप-साधनों  का  रख-रखाव  भी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  में  से  ही  करना

 पड़ता  है  ।

 जल-विद्युतु  att  ताप-विद्युत  की  पारस्परिक  Ut  है  |  उस  समय

 जब  कि  सस्ती  पड़ने  वाली  जल  ऊर्जा  का  श्रधिकाधिक  सहारा  लेने  के  लिए

 ताप  विद्युत  केन्द्रों  पर  निर्भरता  कम  करनी  पड़ती  है  ।

 (4)  रात  में  घटी  हुई  ग्रव्यस्तकालीनਂ  मांग  का  प्रभाव  |

 (=)  अथवा  श्रांशिक  रूप  से  बिजली  की  जबरन  बन्दी  का  प्रभाव  ।

 awa  स्वाधीनता  के  श्रंग  के  रूप  में  पुनाप्रा  बलायार  श्रान्दोलन

 को  मान्यता  देना

 1508.  श्री  सी  ०  जनादनन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  स्वाधीनता  श्रान्दोलन  के  ata  के  रुप
 में  पुनाप्रा  वयाला

 र
 ललन  को  मान्यता  देने  के  प्रश्न  पर  कोई  अंतिम  faq  किया  है  ;

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;  ate

 यदि  तो  afer  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जायेगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ
 ०

 एच
 ०  :  से  (7)  मामला  प्रभी  तक

 विचाराधीन  है  ।  स्वतंत्रता  के  लिए  राष्ट्रीय  श्रान्दोलन  के  साथ  इस  श्रान्दोलन  तथा  कुछ

 के  संबंध  के  निहिताथे  पर  गहराई  से  श्रध्ययन  किया  जा  रहा  है  शौर  इस  मामले  में  निर्णय  बहुत  शीघ्र

 लिये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 नीलाम्बुर  केरल  में  एक  जनजाति के  उत्थान  के  लिये  सहायता

 1509.  at  सी  ०  जनाईनन  ॥
 क्या  गृह

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  केरल  के  जनजाति  कल्याण  विभाग  ने  केन्द्रीय  सरकार
 से  मालापुरम  जिले  में  नीला

 म्बुर  के  वनो  की  उस  जनजाति  के  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय
 सहा

 यता  मांगी  है  जो  गुफाओं  में

 रहते  हैं  श्रौर  कच्चे  जंगली  फलों  तथा  शहद  पर  निर्भर  करते  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  श्रौर

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  का  गई  ?

 <@  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ  ०  एच  ०  पोहलित  :
 से  (7)  राज्य  सरकर  ने  कोलनाइकनों

 के  बारे  में  नोट  भें  जा  है  जिसमें  sore  किया  गधा  है  कि  उन्होंते  थो  के

 81.
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 amor

 बतेंनों  की  प्लाई  तथा  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  पर  1975-76  11000  रु०  ad  किये  थे  ।  इस

 उनका  एक  लाख  रुपये  की  लागत  सेवन  की  छोटी-छोटी  वस्तुभ्नों  इत्यादि  के  विपणन  तथा  उपभ

 भण्डारों  इत्यादि  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  का
 विचार

 राज्य  सरकार  से  इन ! fart
 के

 लिए व्यापक  योजना ते तयार
 करने  तथा  इसे  भारत  सरकार  को  शीघ्र  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ॥

 भारतीय  व्यापार  facedgor  का  यरोप  तथा  faca  का  दौरा  श्रौर

 नारियल  उद्योग  के  बारे  में  उसकी  सिफारिदों

 510.  श्री
 से

 Yo  जनादनन  ॥  क्या  मंत्री  यह  बता
 ते

 की  करेंगे  ठ्

 (#)
 कया  श्री  Wo  पी०  शर्मा०  के  नेतृत्व  में  एक  चार  व्यापार  शिष्टमंडल  अध्ययन

 कारने के  उद्देश्य  से  हाल  ही  में  ब्रिटेन  तथा
 fray  योरोपीय  देशों  के  दौरे  पर  गया  था  ;

 यदि  तो  नारियल  जटा  उद्योग  के  बारे  में  इसकी  सिफारिशें  क्या  हैं  |

 क्या  नार्यिल  जटा  विकास  सहकारी  फैडरेशन  स्थापित करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचा  राधीनਂ

 है  ;  श्र

 मदि  तो  उसेकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  प्रौर  उसके  उद्देश्य  कया  होंगे

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी  ०
 :

 संभरण  की  feerfrcrar  का  सुनिश्चय  करने  के  लिये  कंयर  के  उत्पान  की  बाधाओं

 का  विवरण  किया  जाना  चाहिए  ।  उद्योग  सम्बन्धी  तकनीकी  जानकारी  के  स्तर  को  देशी  श्रनुसंघने  को

 प्रदान  करके  तथा  जहाँ  ्रावपयक  हो  विदेशी  तकनीक  को  झ्ायात  करके  शर  ऊंचा  उठाया

 जाना  उत्पादन  विदेशी  बाजारों  के  रुप  को  श्रनुरुप  तत्काल  उपलब्ध  होने  चाहिये  तथा  निर्यात

 बढ़ाने  के  प्रयासों  को  श्रौर  गहन  किया  जाना  चाहिए  ।  निर्यातकों  को  श्रौर  अधिक  प्रोत्साहन  दिये  जा  ने

 चाहिये  तथा  कंयर  के  रेश  पर  लगे  15  प्रतिशत  निर्यात-शुल्क  की  ger  दिया  जाना  चाहिये  |  एफ०  To

 श्रो०  जैसी  एजेंसियों  की  सहाता  से  ग्र्त
 राष्ट्रीय-सहंयोग

 को  श्रौर  afin  मजबूत  करने  के  प्रयास  किये

 जाने  चाहियें  जिनसे  कंय  र  श्रनुसंधान  काय  का  संबधंन  होगा  ्रौर  इससे  वैकल्पिक  star  रेशो  के
 मुकाबले

 इसे  वरीयता  मिलेगी  |

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  मंत्रालय  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहींਂ  उठता  ।

 राज्यों  को  विद्यत् श्  का  श्रावंटन

 1511.  डा
 ०

 के
 ०

 एल०  राव  :  क्या  पजा  मंत्री यह  बताने की  कपा  करेंगे  .  कि

 (a)  केन्द्र  द्वारा  उत्पादित
 विद्युत्

 को  राज्यों  श्राबंटित  करने  के  लिए  कया  सिद्धान्त  श्रपनाए

 जाते हैं  ;  श्रौर

 न्द्रीय  परियोजना  कौन-कौन  सी  हैं  तथा  इस  विद्युत  को  राज्यों
 (a)  विद्युत

 पैदा
 करने  वाली

 के

 में  किस  प्रकार  ग्राबंटित  चिया  जा  रही  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  उपमंत्री  ०  श्रौर  rita  परियोजनाएँ

 इस  समय  विद्युत  का  उत्पादन  कर  रही  वे  ये  बदरपुर  ताप-विद्युत्त  राजस्थान  श्रणु-शर्क्ति

 तारापुर  ary aft 9°  केन्द्र  तथा  नेवेली
 रपोरेशन

 ।  तारापुर  तथा  नेवेली  को

 छोड़  इस  समय  बिजली  का  उत्पादन  कर  रहे  शेष  दो  केन्द्रीय  विद्युत  केन्द्रों
 से

 राज्यों  को  विद्युत  का

 कोई  सुनिश्चित  श्राबंटन  नहीं  किया  गया  &  तथा  विभिन्न  राज्यों  की  बिजली  की  श्रावश्यकताओं  att

 उपलब्धियों  के  ग्रनुसार  समय-समय  पर  श्रावंटन  किए  जाते  हैं  ।

 केरल  में  श्रादिवासी लोगों  का  विकास

 1512,  श्रीमती  भागवी  तनकप्पन  ।  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 at  1975-  76  के  दौरान  केरल  में  ग्रादिवासी  लोगों  के  विकास  पर  व्यय  की  गई  राशि

 को  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  श्रीवंदत  राशि  पुरो-पूरी  उपयोग  को  गई  ;  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ere
 yi

 मंत्रालय
 में

 उपमंत्रो
 एफ

 ०  एच०  i
 तथा  :  सुचना इस

 प्रकार

 अ्रावंटन  व्ययं

 1  a
 ह

 लाखों

 राश्य  योजना  स्कीमें  16,  66  15,39

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्कीमें  19.  00  20,  21

 योजनित्तर  52

 ध्
 हि

 13

 राज्य  योजना  carat  के  श्रधीन  कमी  इस  तथ्य  के  का रण  है  कि  वीनाद  डेरी  विकास  स्कीम

 शुरू नहीं  की  जा  सकी ॥

 केरल  at  1976-77 के  लिये  माँगी  गई  सहायता

 1515.  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  केरल  सरकार  ने  चालू  वर्ष  1976-77  के  लिए  राज्य  के  वार्षिक  योज॑ना  afer

 में  सम्पूर्ण  संसाधन  श्रन्तर  को  पुरा  करने  के  लिंए  healer  सरकार  से  कोई  श्रतिरिक्त  सहा  यता  मांगी  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  का  अनुरोध  स्वीकार  कर  लिया  श्रौरਂ

 यदि  तो  fee  सीमा  तंके  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  घोष
 :  नहीं  ।  परन्तु  राज्य  सरकार ने

 गन  अनुरोध  किया  है  कि  केन्द्रीय  ऋणों  और  व्याज  की  वसूली  1977  तक  स्थगित  कर  दी  जाए

 और  :  राज्य  सरकार  के  ate  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  दो  सका
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 a

 Expansion  of  Scooter  Units

 1514.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to
 refer  tO  given  to  unsterred  Question  No.  1344  on  the  28th  January,  1976  regarding
 black  marketing  of  scooters  and  state  whether  the  existing  units  have  also  applied  for  per-
 mission  to  expand  their  capacity,  and  if  so,  the  names  of  those  units  which  have  been  given
 Such  permission  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  A.  Pai)  :M  /s.  Bajaj  Auto  Ltd.  who  submitted  and
 application  to  expand  their  capacity  from  48,000  to  100,000  scooters  per  annum  have  béen
 granted  an  industrial  licence  on  15-7-1975  for  expansion  of  their  production  capacity  to  80,000
 scooters  (including  three-wheelers).  Earlier,  both  M/s.  Bajaj  Auto  Ltd.  and  M/s.  Automobile
 Products  of  India  Ltd.  were  granted  industriallicences  on  23-2-1973  toexpand  their  production
 Capacity  from  24,000  to  48,000  scooters  (including  three-wheelers)  per  annum.  No
 further  proposal  for  expansion  of  capacity  for  manufacture  of  scooters  has  been  received  by
 Governmert  from  any  of  the  existing  manufacturers.

 Decontrol  of  the  Distribution  of  Scooters

 rg15.  Dr.Laxminarain  Pandeya:  Willthe  Minister  of  Industry  be  pleased  to
 State

 (a)  Whether  Government  propose  to  decontrol  the  distribution  of  scooters,  if  so,  by  what
 time  :  and

 (b)  since  when  the  control  on  the  distribution  of  scooters  has  been  in  force  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  T.  A.  Pai):  (a)jStatutory  Controlon  the  distribution
 and  sale  of  all  scooters  except  those  produced  by  M/s.  Bajaj  Auto  Ltd.  and  their  licences,
 namely,  ‘Bajaj  Chetak’  and  ‘Priya’  has  been  removed,

 (b)  2nd  September,  1960.

 Production  of  Refrigerators

 State  :
 1516.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  है 611 |  the  Minister  of  Industry  be  pleaSed  to

 (a)  the  percentage  increase  in  the  production  of  Refrigerators  and  other  similar  items
 following  the  reduction  announced  in  excise  duty;  an

 (b  the  productior  figures  for  the  years  1974-75  and  1975-76  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shri.  B.  P.  Maurya)  :
 (a)  There  was  about  21%  increase  in  the  production  of  domestic  refrigerators  of  capacity
 exceeding  100  litres  but  not  exceeding16s  litres  and  Water  coolersduring  the  4  motnths  period
 April,  1976  to  July,  1976  compared  to  the  production  of  both  these  items  during  the  corres-
 ponding  4  morths  period  last  year.

 (b)  The  production  of  Refrigerators  (of  all  sizes)  and  water  coolers  for  the  years
 0974-75  and  1975-76  is  as  follows

 oo

 Refrigerators  Water  coolers

 (of  all  sizes)
 a

 . 1974-75  1,06,874  Nos,  5046  Nos.

 1975-76  93,160  Nos.  6699  Nos.

 Production  of  Television  Sets

 e
 1517.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  e  Will  the  Minister  of  Electronics

 be  pleased  to  state

 34
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 (a)  the  percentage  increase  in  the  production  of  television  sets  following  the  reduction
 annourced  in  excise  duty  ;  and

 (b)  the  production  figures  fos  the  years  1974-75  and  1975-76  ?

 The  Prime  Minsiter,  Minister  of  Planning,  Minister  of  Atomic  Energy
 Minister  of  Electronics  and  Minister  of  Space  (Shrimati  Indira  Gandhi)  :  (a)  The
 reduction  in  excise  duty  was  contained  in  the  Union  Budget  for  1976-77  announced  on  March
 15,1976,  Production  returns  from  television  receiver  manufacturers  for  the  months  of  April
 and  May  ,  1976indicate  an  increase  of  about  75  per  cent  as  compared  to  the  production  during
 January  to  March,  1976.

 (b)  1974-75  74,000  Sets.

 1975-76  87,150  Sets.

 CISF  Posted  in  various  Public  Sector  Undertakings

 1518.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Min  ISTCT Jetar  चि 4  £2V Ho  me  Affairs  be  pleased
 to  State  :

 (a)  the  number  of  jawans  of  the  Central  Industrial  Security  Force  posted  in  various
 industries  in  the  public  sector  ;  and

 (b)  the  annual  expenditure  incurred  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :
 (a)  The  total  strength  of  CISF  is  21,734,  which  is  deployed  in  87  departmental  and  public
 sector  undertakings.

 (b)  A  sum  of  Rs.  10,36,76,530/-  Was  spent  on  the  Force  during  1975-76.

 Circulation  of  Newspapers

 1519.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  be  pleased  to  State

 (a)  whether  the  circulation  of  allnewspapersin  the  country  has  come  down  considerably  ड

 whether  in  view  of  this,  their  quotaofimported  neWsprint  had  been  reduced  and  if
 so,  by  what  percentage;  and

 (c)  whether  Government  have  issued  orders  or  formulated  a  scheme  whereunder  the
 circulation  of  allnewspapers  can  be  scrutinized  and  ifso,  the  time  by  whieh  this  scrutiny  is
 proposed  to  be  Started  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting
 (Shri  Dharam  Bir  Sinha)  :  (a)  and  (b),  According  to  the  applications  received  sofar
 for  the  allotment  of  the  sprint  for  the  licensing  year  1976-77,  e  circulation  of  the  newspapers
 has  shown  arising  trend.  The  newsprint  policy  for  1976-77  also  provides  for  5%  additional
 quota  to  newspapers.

 (c)  Under  Section  19F  of  the  Press  and  Registration  of  Books  Act,  the  Registrar  of
 Newspapersis  already  authorised  to  conduct  circulation  crecks  aud  ‘this  isbeing  done  regularly.

 Quantity  of  Newsprint  Quota  given  to  certain  Newspapers  in  Madhya
 Pradesh

 1520,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  be  pleased  to

 State
 :

 a)  whether  circulation  of  newspapers  published  from  Gwalior,  Ujjain,  Bhopal,  Jhansi
 and  Shahdol  is  shown  as  highly  exaggerated  where  as  their  actual  circulation  is  far  less  and  if
 so,  the  present  circulation  thereof;  an

 (b)  whether  large  quantity  of  newsprint  Quota  given  to  these  newspapers  is  sold  in
 black  market  and  whether  Government  propose  to  conduct  an  enquiry  into  all  such  cases  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha):  (a)  Out  of  35  newspaper  checked  in  Gwalior  and  Jhansi,  ciecula-
 tion  claimed  was  found  to  be  higher  than  assessed  in  3  cases.  None  of  these  three  news-
 Papers  applied  for  newsprint  quotain  1975-76,  Circulation  check  ofnewspapers  in  the  towns
 of  Ujjain,  Bhopal  and  Shabdol  is  due  to  take  place  shortly.

 (b)  No  specific  allegation  of  black  marketing  has  been  received.

 उपग्रह  दूरदशन  परीक्षण  को  जारी  रखना

 1521.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  श्रन्त  रिक्ष  श्रनुसन्धान  संगठन  का  विचार  देश  के  श्रपने  राष्ट्रीय  उपग्रह

 के  तैयार  होने  तक  प्रयोग  प्रौद्योगिकी  उपग्रह  (Wo  टी०  के  लिए  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका  के  साथ

 समझौते  के  asic  के  बाद  भी  उपग्रह  शिक्षणोत्मक  दूरदर्शन  परीक्षण  को  जारी  रखने  का  है  ;

 यदि  तो  कया  31  1976 को  समझौते  के  समाप्ति के  बाद  हमारे  श्रपने  उपग्रह

 के  तेयार  होने  तक  समझौते  की  अवधि  बढ़ाने  के  लिये  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका के  साथ  एक  नए  समझौते  पर

 हस्ताक्षर  किए गए  हैं  ;  भ्ौर

 यदि  नहीं  तो  परीक्षण  को  जारी  रखने  के  लिए  भारतीय
 श्रन्त  रिक्ष  श्रनुसन्धान  संगठन

 के  प्रस्ताव  का  कया  cater  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मबीर  से  उपग्रह

 शैक्षिक  दूरदर्शन  प्रयोग  ),  जो
 केवल  एक  at

 की
 श्रवधि  के  लिए  31  1976

 को  समाप्त  हो  गया  है  श्रौर  इसे  श्रागे  जारी  agl  रखा  जा  रहा  है  ।  स्थलीय

 ट्रांसमिटर  ्र्थात छ  ‘are’  राज्यों  में  से  प्रत्येक  में  एक-एक  ट्रांसमिटर  स्थापित  करके

 के  penta  श्राने  वाले  लगभग  40  प्रतिशत  गांवों  में  दूरदर्शन सेवा  उपलब्ध  करने  का  प्रस्ताव है  |

 इन  ट्रांसमिटरों  से  जो  कार्यक्रम  टेलीकास्ट  किए  जायेंगे  ।  वे  उपयुक्त  पररिवतनਂ  सहित  उपग्रह  शैक्षिक

 दुरद्शन  प्रयोग  के
 दौ  रान  ठेलीकास्ट  कियेਂ  जाने  वाले  कार्यक्रमों  के  विस्तार  के  रुप  में  होंगे  |

 गजरात च्  में  कार्यक्रम  का  fara

 1522.  श्री  भोगेख  झाकया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गुजरात  में  विशेष  रुप  से

 मुहसाना  तथा  श्रहमदाबाद  के  जिलों  के  संदर्भ  में  कृषि  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी  बंधुश्ना  श्रमिकों

 की  प्रथा  की  निधन  व्यक्तियों  को  ऋण  संबंधी  भूमि  की  श्रघिकतम  सीमा  संबंधी

 बटाईदारों  तथा  श््न्य  खेतीहर  मजदूरों  के  श्रधिकारों के  बारे में  प्रधान  मंत्री  के

 HHT SAAT F Mes के  कार्यान्वयन  के  प्रन्तगत  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शंकर  1  गुजरात  राज्य  में  प्रधान  मंत्री  के

 कायक्रम  के  कार्यान्वयन  में  हुई  प्रगति  से  संबंधित  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  प्रिन्धालय  में  रखा

 गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टठी०  -11219/76]

 जाइलेंट  वेली  पनबिजली  परियोजना

 1523.  श्री  सी ०  जनादनन

 श्री  ave  जाज  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  फरेंगे  कि
 :

 क्या  केरल  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है
 कि

 वह  श्रन्य  लाभ  उठाने
 गछ

 पड़ौसी  देशों
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 के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  साइलेंट  बेली  पनबिजली  परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  संभावना  का  फ्ता

 लगायें  ;  त्रौर

 यदि  तो  उस  पर  राज्य  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (Hto ०  सिद्धेश्वर  :  (#)  त्रौर  (@)  हाल  ही  में  केरल

 सरकार  को  सुझाव  दिया  गया  है  कि  जिन  अन्य  राज्यों  को  इस  परियोजना  से  उपलब्ध  होने  वाली

 से  लाभ  हो  सकता  है  उनके  साथ  करके  संयुक्त  उपक्रम  के  रूप  में  इस  परियोजना  को

 न्वित  करने  की  संभावना  पर  frat  राज्य  सरका र  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 बिहार  खादी  TTAINT  संघ  को

 1524  श्री  WRT  झा  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  खादी  ग्रामोद्योग  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  तथा  अरन्य  एजेंसियों  के  माध्यम

 से  ऋण  एवं  रच दान द  के  रूप  में  भारी  धनराशि  प्राप्त  कर  रहा  है  ।

 यदि  तो  यह  राशि  कितनी  है  ;

 क्या  बिहार  खादी  ग्रामोद्योग  संघ  का  अपने
 ॥ म्मिंचा  रियों

 के  साथ  उच्चतम  न्यायालय  तक

 मुकद्दमा  लड़ता  रहा  श्रौर

 यदि
 तो  इन  मुकद्दमों  में  कूल  कितनी  धन  राशि  खर्चे

 की
 गई  है  ग्रौर

 इस
 के  क्या

 परिणाम

 रह े?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  nat  ):(#)  ety

 से  सुचना  इकट्ठो  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Legislation  to  Check  Adverse  Effect  of  Noise  on  Health

 1525.  Shri  M.  C.  Daga:  Minister  of
 Planning

 be  pleased  to  state  ६

 (a)  whether  Government  proposes  to  bring  forward  a  legislation  to  check  adverse  effect  of
 Noise  on  health  ;  an

 (b)  if  so,  by  what  time  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Sankar  Ghose)  es e

 (a)  and  (b).  At  present  there  is  no  proposal  to  bring  forward  such  legislation.

 दक्षिण  गुजरात  के  सेतम  गाँव  में  दो  भूमिहीन  श्रमिकों  की  gear

 1526.  श्री  एस  ०  कतामतु  :

 श्री  भान  सिह  भौरा  :

 थ्री  एच ०  एन  ०  मुकर्जी  :

 क्या  Te  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंग कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दक्षिण  गुजरात  के  सेतन  गांव  में  दो  भूमिहीन  श्रमिकों  की  कथित

 हत्या  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  ;
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 (a)  यदि  at,  तो  श्रप  राधियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  अरन्य  राज्यों  से  भी  एसी  घटनाओं  की  सूचना  मिली  है  ्नौर

 यदि  तो  कितने  कृषि  श्रमिकों  ने  भूमि  सुधारों  तथा  न्यूनतम  मजूरी  को  कार्यान्वित

 कराने  के  लिए  moat  जीवन  का  बलिदान  किया  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ
 ०  एच  ०

 :  से  :  मांगी गई  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  प्रौर  इस  के  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 विदेशी  मद्रा  विनियमों  के  उल्लंघन  के  सामले

 1527.  श्री  भान  fag  भोरा

 श्री  के  ०  एस  ०  सधघकर

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  कृपा  कि  :-

 क्या  गत  दो  वर्षों
 में  कूछ  विदेशियों  सहित  कुछ  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  विदेशी  मुद्रा  विनियमों

 के  उल्लंघन  के  बहत  से  मामले  दर्ज  किये  गये  हैं  ;  त्रौर

 यदि  तो  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  कया  है  और  उनसे  इस  संबंध  में  क्या  कागजात

 बरामद  हये  हैं  ;  भ्र

 सरकार
 ने

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 गह  कामिक  श्रौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 aay  (sit  ata  :  तथा
 :

 जून,श्रौर  1976  के  दौरान  प्रवतन  free

 लय  द्वारा
 जांच

 के  लिए  हाथ  में  लिए  गए  मामलों  की  संख्या  जिन  मामलों  के  संबंध  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 श्रधिनियम  के  अधीन  इन  दो  महीनों  के  दौरान  प्रवतन  निदेशालय  द्वारा  न्यायनिर्णयन  at  कार्यवाहियां

 प्रारम्भ  की  गई  उन  की  संख्या  वास्तव  में  श्रधिक  है  ।  यदि  ऐसे  म्गमले  जिसके  बारे  में  ग्रथवा  ऐस ेव्यक्ति

 जिसके  सम्बन्ध  में  श्रौर  झाग  सूचना  श्रपेक्षित  है  निर्दिष्ट  कर  दिया  जाता  तो  एसे  ब्यौरे  तथा  विवरण

 जिन्हें  म्पमले  की  जांच  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  इस  स्टेज  पर  दिया  जा  सकता  एकत्रित  करके

 दिया जा  सकता  है

 जांच  /  न्याय  निर्षयन  की  कार्यवाहियां  पुरी  होने  पर  विदेशी  मुद्दा  विनियमन  अधिनियम

 के  संगत  उपबन्धों  के  श्रनूसार  समूचित  कार्यवाही  की  जाएगी  |

 दिल्ली  में  हवाई  we  पर  श्रायात
 के

 सामान  की
 कथित  चोरी

 1528.  श्री  विभति  fast

 श्रीं  एम  ०»  रामगोपाल  रेड्डी

 क्या  We  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  श्रायात  के  सामान  की  कथित  चोरी  के  लिए  दिनांक  13  जुन

 1976  के  दैनिक  समाचारपत्र  में  मोर  एस्टेट्स  एट  एयरपोर्ट  शीषंक  के  भ्रन्तगंत  अ्रकाशित  समाचार

 की  श्रोर  दिलाया  गया  है  ;
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 यदि  तो  इस  बादे  में  की  गई  गिरफ्ता  रियों
 के  तथ्य

 क्या  हैं  ;  श्रौर

 झ्ायात  के  सामान  की  चोरियों  को  रोबने  के  लिए  wa  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई

 गृह  सचालय  में  उपमंत्री  एफ  ०  एच ०
 :  (1)  जी  श्रीमान  ।

 अब  तक  16  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ।

 एयरपोट स  श्रथारिटी  आफ  इण्डिया  ने  सूचित  किया  है  कि  एयरपोटं

 पर  सामान्य  सुरक्षा  प्रबन्ध  पुर्वोपाय  विद्यमान  हैं  |

 Promotion  of  Khadi  Industry

 1529.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Willthe  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  formulate  ascheme  for  the  promotion  of  Khadi.
 industry;  and

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shri  A.  P.  Sharma)  :  (a)
 and(b).  The  development  of  khadihas  always  been  an  integral  part  of  Government’s  policy  for
 economic  development  of  rural  areas.  In  order  to  provide  for  the  development  of  khadi  and
 village  industries,  the  Khadi  and  Village  Industries  Commission  was  setup  in  1957.  The
 work  relating  to  the  khadiindustry  is  carried  out  through  the  agency  of  about  700  registered
 institutions  ,  24,000  cooperatives  and  20  State  Khadi  and  Village  Industries  Boards.  In  80001.0
 to  enguring  optimum  utilization  of  available  inputs  and  greater  employment  and  production,  the
 Khadi  and  Village  Industries  Commission  is  also  paying  considerable  attention  to  research
 and  development  and  the  marketing  of  the  khadi  in  the  country  through  various  Khadi
 Bhavans  and  Bhandars.

 बिहार  द्वारा  वष  1976-77 के  लिये  भेजी  गई  ages  योजना

 1530,  श्री
 एस

 ०  एस  ०
 पुरती

 :
 क्या  योजना  मंत्री  बिहार  द्वारा  1976-77  के  लिए

 भेजी  गई  अनुपूरक  योजना  के  बारे  में  28  1976  के  ता  रॉंकित  प्रश्न  संख्या  572  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :.

 क्या  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;  तौर

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  कया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शंकर  :  ale  बिहार  राज्य  की  वार्षिक

 योजना  के  लिए  अनुमोदित  242.  04  करोड़  रुपए  के  श्रलावा  बिहार  सरकार  दुवारा  प्रस्तावित

 37  बारोड़  रु०  की  fates  पूरक  योजना  की  जांच  की  गई  थी  ।  योजना  में
 शा  भिल  का TaRAY  को  देखते

 हुए  ग्रौर  राज्य  की  संसाधन  की  स्थिति  वा  भी  विचार  करते  हुए  इस  वर्ष  अतिरिकत  परिव्यय  की

 स्वीकृति  देना  aqaela  नहीं  हो  सका  है  |

 बिहार  में  ग्रामीण  विद्युदीकरण  तथा  areal  को  बिजली  से  चलाया  जाना

 1531.  श्री  एम
 ०  एस  ०

 पुरती  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या
 केन्द्रीय  सरकार का  ध्यान  1  1976 के  एक  स्थानीय  दैनिक  में  प्र काशित

 इस  समाचार  की  झोर  दिल्गया  गया  है  कि  बिहार  में  धन  की  कमी  के  कारण  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 Se;  प्रौर ह की  प्रगति  में  तथा  नलक्पों  को  बिजली  देने  के  pret  में  भारी  रुकावट  त्र
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  Fata  “1  धरने  बता  क  यंवाही  की

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  saad  (sito ०  fagsat  Tare )  :  हां

 ग्राम  विद्युतीकरण  अनिवाये  रूप  से  राज्य  का  कार्यक्रम  है  ।  यह  कार्यक्रम  लागू  करने  के

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  स्थापित  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  लि०  राज्य  बिजली  बोर्डों
 को  योगात्मक  ऋण

 सहायता  देता  है

 बिहार  की  वार्षिक  यो  जना  में  1976-77  के  लिए  ara  विद्युतीकरण  हेतु  11  करोड़  रुपये  के

 व्यय  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  इसमें  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  के  सामान्य  कार्यक्रम  के  अ्न्तगंत  5

 करोड़  न्युनतम  श्रावश्यकता  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगेतਂ  3  करोड़  रुपये  तथा  राज्य  के  सामान्य  विकास

 कार्य  क्रम  के  श्रन्तगंत  भी  3  करोड़  रुपये  का  व्यय  सम्मिलित  वित्त  व्यवस्था  करने  वाले  अन्य  संस्थानों

 से  भी  राज्य  को  श्रतिरिकत  निधियां  उपलब्ध  हो  सकेंगी  11.0

 तमिलनाडु  की  कम्युनिस्ट  पार्टी  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  ज्ञापन

 1532.  श्री  एम  ०  कतामुतु  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  राज्य  की  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल  ने  2  जुलाई

 को  के  राज्यपाल  के  सलाहकारों  को  कोई  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  ;  ate

 उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 गृह
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ  ०  एच  ०  :  जी  श्रीमान्  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  बया  देखिये  संख्या  एल० टी  ०-1  122  0/76]

 विकासशोल  राष्ट्रों  को  झौवध  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  प्रौद्योगिकी  सहायता

 1533.  श्री  THAT  सिंह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करवा  करेंगे  कि  :

 भारत  ने  ्ौषधियों  के  निर्माण  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  कर  ली  है  ate  यह  विकासशील

 राष्ट्रों  को  भीਂ  प्रौद्योगिकीय  सहायता  देने  की  स्थिति  में  है  ;

 क्या  भारत  ्रागे  निक  रसायन  तथा  रसायन  इंजीनिधरी  में  भी  तकनीकीਂ

 चारियों  को  प्रशिक्षण  देने  की  सुविधायें  देने  में  समय  है  ;

 क्या  किसी  देश  ने  भारत  से  इस  प्रकार  की  सहायता  मांगी  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शंकर  :  भारत
 ने  श्रौषध  ale  फार्मेस्युटिकल्स

 के  क्षेत्र  में  पर्याप्त  मात्रा  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  कर  ली  है  श्रौर  विकासशील  देशों  को  प्रौद्योगिकीय  सहायता

 श्रदान  करने  की  स्थिति  में  है

 हीं  ॥

 क्यूबा  ने  संयुक्त  राष्ट्र  औद्योगिक  विकास  संगठन  (aaqaTSeta )  से  बहुप्रयो जनी  य

 फार्मेस्युटिकल एकक
 लगाने  के  लिये  रिपोर्ट  उपलब्ध  कराने  हेतु  संपक

 स्थापित  किया  यूएनग्राईडीश्रो

 ने  उक्त  मामला  भारत  सरकार  को  भेजा  है  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहो  है  ।
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 लिखित  उत्तर

 EE  es

 भारतीय  चलचित्र  Prata  निगम  st

 1534.0  श्री  झार  ०
 एन०

 सित  कया  सू  उता  श्रौर  प्रतारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  चलचित्र  निर्वात  निन  को  प्रापर  व्  (1971-72  में
 10.  5  प्रतिशत

 से  धीरे  धीरे  घट  कर  वर्ष  1975-76  में  एक  प्रतिगत  रह  गई  है  ;

 यदि  at,  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ;  त्रौर

 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  aq att  :  भारतीय  चलचित्र

 निर्वात  निगम  की  राय  1971-72 में  10,  प्रतिशत  सेघट कर  1975-76 में  2.  61  प्रतिशत  रह

 गई  है  ।

 इस  अवधि  के  दौरान  निगम  के  कार्यों  का  प्रबन्ध  बुद्धिमानी  से  fear  गया  नहीं  लगता

 कुछ  बातों  के  कारण  घाट  हुए  ।  197  2-  73  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  ने  भारतीय

 निर्यात  निगम  से  श्रायातित  कच्चे  माल  के  कनेलाइजेशन  का  व्यापार  वापस  ले  लिया  |  प्रशनास्पद  wafer

 के  भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  ने  कुछ  फिल्मों  की  सीधी  खरीद  पर  बहुत  राशि  खर्चे  की

 जो  लाभकर  सिद्ध  नहीं  हुई  ।  भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  अ्रपनी  निर्यात  गतिविधियों  में  भी  परिवर्तन

 नहीं  कर  पाया  ।

 1974-75  से  भारतीय  चलचित्र  निर्वात  निगम  के  प्रबन्धकों  ने  गतिविधियां  बढ़ाते

 के  लिए  कदम  उठाये  हैं  फिल्मों  की  प्रन्य  सप्लाई  के  लिए  ईराक  तथा

 मालद्वीव  के  साथ  पहले  ही  करार  किए  जा  चूके  area  are  लीबिया  के  साथ  भी  करार  किए

 गए  कई  aq  देशो ंके  साथ  भी  फिल्मों  के  निर्वात  के  लिए  कददारों  को  ्रन्तिम  रूप  देने  के  लिए  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  फिल्म  वित्त  निगम  के  सब-एजेंट  के  रूप  में  भारती य  चलचित्र  निर्यात  निर्यात  के

 लिए  केनेलाइ  जिंग  एजेंसी  के  रूप  में  कुल  27  प्रतिगत  कमीशन  में  से  ag  2  प्रतिशत  कमी  तन  की

 हकदार  है  ।

 भ्रनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण  के  लिये  sata  राधि  का

 ध. भरावन

 1535.  श्री  शार ०  एन  ०
 बसेन  :

 क्या  गृह
 मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रनुवूचित  जाति  श्रनुसूचित  जनजातियों  की

 कल्याण  योजनाओं  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  को  hex  रा  कितनी  धन  राशि  का  ग्रावंटन  किया  गया

 इस  राशि  में  से  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  far  गया  तथा  शेष  झप्रयुक्त

 राशि  को  उपयोग  में  न  लाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  त्रोर

 क्या  में  इन  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  लिए  योजनाएं  बनाई  गई

 श्र  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ
 ०

 एच
 ०  ः

 सूचना  aq  में
 दी

 गई  है
 ।

 [wares  में  ear  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  दी ०  1122

 कुल  झतुमानित  व्यय  आ रम्भिक  order  से  ज्यादा  है

 ऐसी  कोई  योजनायें  पिछड़े  वर्ग  क्षेत्र  के  निमित  नहीं की
 गई  हैँ  ।
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 कर्वाटक  तथा  केरल  द्वारा  संयवत  faaa  परियोजनाश्यों  की  स्थापना

 1536.  श्री  डी  ०  बी ०  चन्द्र  गौड़ा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  मरेंगे  कि

 (a7)  क्या  वर्नाटक  सर्वर  ने  केरल  राज्य  के  साथ  मिलकर  संयक्त  faa  परियोजनाएं

 स्थापित  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार को  कहा  है  ताकि  क्षेत्र  में  पन  बिजली  ४  संतूलन  में
 सुधार  लाया

 जा  सके  श्रौर  मानसुन  के  न  होने  पर  सुरक्षात्मक  उपाय  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ;  त्र

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 )  नहीं  । ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (Sito ०  सिद्धेदवर  '  )

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 अनुसूचित  जाति  तथा  श्नसुचित  जनजाति  के  विद्याथियों

 को  छात्रवत्तियां

 1537-  श्री  एम  ०  एस  ०
 पुरती

 :  कया गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 इस  समय  भारत  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें  प्रतिवर्ष  भ दं र  चित  जाति  तथा

 अनुसुचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों  को  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्तियों  पर  कितना  धन  व्यय  कर  रही

 शर

 क्या  सरकार  का  विचार  10-|-  2  पद्धति  के  अन्तरगत  ग्यारहवीं  कक्षा  तथा  वारवीं  कक्षा

 के  भ्रतुसुचित  जाति  तथा  श्रनुसुचित  जनजाति  के  विद्यारधियों  को  मेट्रिको्तर  छात्रवृत्तियां  देने  का

 भर  यदि  तो  इस  योजना  में  कितना  धन  व्यय  किया  जायेगा  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री एफ  ०  एच  ०  :  पांचवीं
 पंचवर्षीय

 योजना  के

 दौरान  श्रनुसूचिंत  जातियों  तौर  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  मैट्रिकोत्तर  छात्रवृत्तियां  देने  के

 लिए  केन्द्र  सरकार से  100  करोड़  रु०  अ्ौर  राज्य  सरकार की  निधि  करोड़ रुपये  की  व्यवस्था

 है  ।
 केन्द्रीय  क्षेत्र

 कायक्रम  में  से  राज्य  सरकारों  /  संघ
 राज्य  क्षेत्र

 प्रशासनों  को  1974-75  त्ौ'र

 1975-76 के  दौरान  10,05  करोड़ रुपये  प्रौर  13.  62  करोड़ रुपये  दिये  गये थे  ।
 केन्द्रीय

 क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अधीन  1976-77  के  दौरान  राज्य  सरकारों  /  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  14

 करोड़  रुपये  की  धनराशि  श्रावंटित  की  गई  है  ।  इसके  राज्य  सरकारें  चौथी  योजना  के शझ्स्त

 में  वचनबद्ध  व्यय  के  स्तर  पर  ard  धनराशि से  प्रतिवर्ष  व्यय  करती  जो
 (5.

 40  करोड़  रुपये

 वार्षिक है  ।

 राज्य  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  श्रन्तगत  श्रलग-ग्रलग  राज्य  सरकारें/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  Farr

 fara  शैक्षिक  योजनाशं का  संचालन  करती  हैं  जिनमें  1
 से  तक  की

 कक्षात्नों
 में  श्रध्ययन  करने

 वालें  भ्रनूसुचित  जाति  तथा  श्रनुसुचित  जनजाति  के  पात्र  छातों  को  मेट्रिक-पुवें  छात्र  वृत्तियां  देना

 शामिल  है  राज्य  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तत  1974-75  व  1975-76
 में

 सभी  शैक्षिक  योजनाश्रों  पर

 किया  गया  व्यय  ate  1976-77 के  लिए  निर्धारित किया  गया  व्यय  इस  प्रकार है
 :--

 लाख  में  )

 971.68 1974-75  *

 1975-76  2  1452.66

 1976-77  e  1579, 00
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 ate  —

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  शैक्षिक  वर्ष  1975-76  से  शिक्षा

 व् ध. पटन  के  ग्रधीन  कक्षा  शर  में  प्रध्ययन  कर  रहे  जाति  तथा  श्रनुसुचित  जनजाति

 के  छात्रों  की  शिक्षा  की  नई  प्रणाली  की  कक्षा  के  area  में  सार्वजनिक  परीक्षा  के  आधार  पर  इस

 योजना  के  ग्रधीन  मेट्रिकोत्तर  छात्रवृत्तियां  दी
 जा  सकती  बशर्ते  कि  वे  योजना  के  नियमों  के  श्रधीन

 निर्धारित  पात्रता  की  श्रन्य  शर्तों  को  पुरा  करते  हाँ  ।  इस  प्रयोजन के  लिए  1975-76  से  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के अन्त  तक  लगभग  21  करोड़  रुपये  खर्च  किये  जाने  की  अ्राश  है  ।

 नागपुर  स्थित  सटद्ल ची  फूड  टेक्वोलोजिकल  fraa  इंस्टीटयूट

 को  TAATEATA  किया  जाना

 1538.  श्री  बसन्त  साठे  :  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागपुर  स्थित  सेंट्रल  फूड  रिसर्च  इंस्टीटयूट  के  केन्द्र  को  मैसूर

 स्थानान्तरित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इपष  प्रत्तावित  स्थातान्तरण  की  क्या  श्रावश्यकता  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कमंचारियों  से  कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा  यदि

 at,  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिपा  है  ;  म्रौर

 इस  संबंध  में  ग्रन्तिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जायेगा  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बंकर  :  जी  नहीं  ।  फिर  केन्द्रीय  खाद्य

 प्रौद्योगिकी  ग्रतुसंधान  प्रयोगशाला  एफ ०  टी०  ी मसूर  की  कार्यकारिणी  सभा

 ने
 इस  बात

 का
 ग्रतूमोदन

 क ह
 किया  है  कि  नागपुर

 स्थित  ee  री
 WoT  स्टेशन  केन्द्र  को  उनको

 बम्बई  स्थित  प्रायोगिक  केन्द्र  के  साथ  मिला  दिया  जाये  क्योंकि  वहां  पर  उपकरणों  ्रौर

 मूल  सूविधागों  संबंधी  व्यवस्थाएं  ज्यादा  weer  हैं  ।

 नागपुर  स्थित  प्रौद्योगिक  केन्द्र  वब  1961  में  खोला  गया  था  ।  इस  समय  वहां  कायें

 भार  इतनी  मात्रा  में  नहीं  है  कि  व्यय  को  न्यायसंगत  माना  जाय  |  होने  पर  क्षेत्रीय  महत्व

 का  कोई  भी  कार्य  बम्बई  स्थित  त्सा ध. के क  द्वार  ara  से  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  ।

 इस  संबंघ  में  संस्थान  से  प्रभी  तक  कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 प्रश्न  ही  नद्दीं  उठता  ।

 तथा  श्रधिनि  में  संशोधन

 1539.  श्री
 के

 ०
 एम

 ०
 सथुकर :

 att  भान  faa  भोरा  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HoT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उद्योग  तथा  ्रधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करने  के

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  सरकार  कुप्रबन्ध  वाली  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  को  बदल  सके  ;  और

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी  ०  पी  ०
 :  ate  उद्योगों  में  कुप्रबन्ध

 संकटग्रस्तता  दर  करने  के  लिए  सरकार  उद्योग  तथा  विनियमन )  प्रधिनियम  में  संशोधन

 करने  का  विचार  कर  रही  है  ताकि  ग्न्य  बातों  के  साथ  श्रौद्योगिक  उपक्रम  वाली  किसी  कम्पनी  को  उसके

 निदेशक  मण्डल  के  किसी  प्रबन्ध  श्रथवा  पुर्णकालिक  निदेशक  या  प्रबन्धक  को  उसके  पद  से

 हटाने  ग्रौर  केन्द्रीय  सरकार  की  श्रतमति  से  इस  प्रकार  हटाए  गए  व्यक्ति  के  स्थान  पर  किसी  व्यक्ति

 गे  fama  करने  सम्बन्धी  श्रावश्यक  निदेश  जारी  करने  का  अधिकार  प्राप्त  कर  सके

 पाँचवीं  योजना  में  गजरात  के  faa  नियतन

 1540.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गूजरात  राज्य  ने  पांचवीं  योजना  के  शेष  दो  वर्षों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से

 200  करोड़  रुपये  की  शौर  मांग  की  है

 पांचवीं  योजना  में  गुजरात  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  तथां  येह  राशि

 किन-किन  मदों  पर  व्यय  की  गई

 मांगी  गई  राशि  किन  योजनाओं  पर  व्यय  की  जायेगी  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शंकर  :  से  (77)
 में  जो  प्रश्न  पूछा

 गया  उस  प्रकार  का  कोई  अनुरोध  हमें  प्राप्त  नहीं  gare  तौर  इसलिए  का  प्रश्न  उपस्थित

 नहीं  होता  ।  (a  के  संबंध  गुजरात के  लिए  पांचवीं  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  की  वार्षिक

 का  प्राकार  600,  33  करोड़  रु०  का  था  |  राज्य की  पांचवीं  योजना के  परिव्यय  के  कुल  अ्ाकार

 को  श्रन्तिम  रूप  feat  जा  रहा  है  |. Tec  दो  वर्षों  में  योजना  परिव्यय  जिन  विभिन्  क्षेत्रों  के

 कार्यक्रमों  पर  व्यय  किया  गया  वे  हैं  कृषि  ate  सम्बद्ध  सिंचाई  wie

 बाढ़  faaa  उद्योग  और  परिवहन  ate  संचा  सामाजिक  और  सामुदाधिक

 स्ाधिक  सेवाएं  ate  श्रभावग्रस्त  क्षेत्रों  पर  किया  गया  व्यय  श्रादि  |

 सरकांरी  कमेंचारियों  को  सेवानिवत्ति

 1541.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यंह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  तीन

 मास  में  कितने  सरकारी  कमं चा  रियों  को  श्रनिवाय  रूप  से  सेवा  निवत्त  किया  गया

 गृह  कामिक  श्रौर  प्रदासनिक  सुघार  विभाग  तथा  dada  कार्य  विभाग  राज्य  संत्री

 श्रोम  :  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचा  रियों  के  लोक  हित  में  श्रनिवायं  रूप  से  सेवा  faaa  किए

 जाने  के  सम्बन्ध में  31  30  30  सितम्बर तथा  31  दिसम्बर को  समाप्त  होने  वाली  प्रत्येक

 तिमाही  की  सुचना  एकब्रित  की  जाती  है  30  1976  को  समाप्त  होनें  वाली  तिमाही  की  सुचना

 पुरी  नहीं  क्योंकि  वह  ait  बहुत  से  मंत्रालयों  तथा  विभागों  से  प्राप्त  होनी  बाकी  किन्तु  31

 1976  को  समाप्त  होने  वाली  तिमाही  की  सुचना  श्रधिकतर  मंत्रालयों/विभागों  से  प्राप्त  हो  गई  है  ।

 इस  सुचना के  प्नुसार  जनवरी से  1976 के  दौरान  157  सरकारी  कर्मचारी  जिनमें

 क  के  19,  समूह
 श्ख व्

 के  43,  समूह  के
 86

 श्रौर  समूह  के
 19  कमेंचारी

 लोकहि ऊ  में  भ्रनिवाय  रूप  से  सेवानिवत्त  किए  गए  हैं  |
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 कपड़ा  मिलों  sarit  ह्वारा  तेल  के  स्थान  पर  कोयले  का  उपयोग

 1542.  श्री पी  ०  गंगादेव

 श्री  भान  सिह  भौरा

 श्रीमतो  पार्वती  कृष्णन  t

 श्री
 पी  ०

 गंगा  रेड्डी  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि

 क्या  यदि  कपड़ा  मिलें/उद्योगों को  चलाने  के  लिए  तेल  के  स्थान  पर
 कोयले

 का
 उपयोग

 किया  जाये at  उससे  प्रति  वर्ष  500  करोड़  रुपये  की  बचत  होगी

 क्या  तेल  के  स्थान  पर  कोयले  का  उपयोग  करने  के  बारे  में  केन्द्र  के  परामशं  को  स्वीकार

 करने में  उद्योगपति  उदासीन  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है|की  जायेगी ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 ०  सिद्धेश्वर  :

 जी  नहीं  ।  1976-77  के  दौरान

 इस  खाते  में  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  तेल  की  बचत  48  करोड़  रुपए  झांकी  गई  है  ।

 व  मुख्यत :  वित्तीय  कोयला रखने  के  लिए  जगह की
 कमी  तथा

 चिमनी  के  धुएं  से  वायू-दूषण  दि  की  समस्याओं  के  कारण  उद्योगों  में  तेलਂ  के  बदले  कोयला  इस्तेमाल

 के  काय  को  धीमा  रखा  गया  है  ।  सरकार  इन  पहलूओं  पर  विचार  कर  रह्दी है  ।

 इण्डियन  ANAT  सेटेलिट  प्रोजेक्ट  श्रारम्भ  करना

 1543.  श्रो  पी०  गंगा  देव

 श्री  चन्द्र  दोखर  सिह

 मौलाना  इसहाक  सम्भली  :  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंडियन  नेशनल  ative  प्रोजेक्ट  झरा  रम्भ  करने का
 कोई  प्रस्ताव

 धीन  है  ;

 (q)  क्या  व्यवस्था  के  लिये  पहले  राष्ट्रीय  उपग्रह  का  निर्माण  विदेशों  में  किया  जायेगा ;

 यदि  ्तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 प्रधान  योजना  परमाण  इलैक्ट।निक्स  तथा  waka  मंत्री

 (sttecit  इन्दिरा  :  हां  ।

 (q@)  ate  as  मामला  a  भी  सरकार  के  विचा  रोधी  न  है  ate  इस  बारे  में  श्रभी  तक

 कोई  भी  भ्रन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 BAT v  खाने  कम्पनियाँ  site  कम्पनी  श्रधघिनियस

 1544.  श्री  भालजी  भाई  रावजी  भाई  परमार :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  कोयला  खान  कम्पनियाँ

 कम्पनी

 अधिनियम  के  बारे
 में

 30  1974  के  श्रता  रांकित  प्रश्न  संख्या  1076  के  उत्तर  के

 संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  वारेंगे  कि

 क्या  मंत्रालय  अथवा  ewe  बोड़े  ने  पश्चिच  म  बंगाल द  दि  द  ग्रौर  बम्बई  में  सम्बंद्ध  प्रायवंतों

 को  उसी  प्रकार  का  fast  जारी  किया  है  ;  है
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 यदि  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  WaT  में  उपमंत्री  (Sto fagraz ०  Fagraz  :  व  (@)  :  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोड़ें

 ने  27-12-75  को  पश्चिम  बंगाल  -1,  तथा  बम्बई  के  प्रायकर  श्रायुक्तों  को

 निदेश  जारीਂ  किये  थे  कि  भूतपुर्व  कोयला  खान  जिनकी  खानों  का  कोयला  खानਂ  (  राष्ट्रीयकरण )

 1973  के  श्रधीन  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  की  सम्बद्ध  वर्ष  की  निर्धारण  की

 वाही  को  1976  के  अ्रन्त  तक  स्थगित  कर  fear  जाए  यदि  वह  काप्रवाहीਂ  उस  तरीख  तक

 कालातीत  न  हो  रही  हो  ।

 Setting  up  of  Small  and  Cottage  Industries  in  Bikar

 1545.  Shri  G.  P.  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  new  units  of  the  smallscale  and  cottage  industries  opened  in  rural  areas
 in  Bihar  during  1975-76,  district-wise;  an

 (b)  the  number  of  additional  new  units  proposed  to  be  opened  there  in  1976-77

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shri  A.  P.  Sharma)  :  (a)
 A  statement  indicating  the  number  of  smallscale  units  who  were  granted  permanent  registra-
 tion  during  1975  in  Bihar  is  attached.  Separate  district-wise  information
 of  the  smallscale  and  cottage  industries  opened  in  Rural  areas  in  Bihar  in  1975-76is  not  avail~
 2016,

 (b)  No  specific  target  for  setting  up  of  SSI  units  for  1976-77  has  been  fixed.  However,
 an  amount  of  Rs.  20  lakhs  has  been  allocated  to  the  State  Government  of  Bihar  during
 the  year  1976-77  which  will  be  advanced  by  the  State  Government  for  assisting  industrial
 units  in  the  State.

 Statement

 No.  of  small  scale  units  granted  permanent  registration  during  1975  in  Bihar  State

 PE SL  SY

 51.  No.  District  No.  of  units  registered

 I

 Patna  312

 2.  Nalanda  114

 3.  Gaya  e  168

 4.  e Aurangabad  34

 Nawadah  e 5.  27

 ‘Bhojpur  e  33

 7.0  Rohtas  चक  24

 Darbhanga  25

 Madhubani  e  I2

 ro,  Samastipur  17

 ह की ई  Muzaffarpur  74
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 a

 ड्
 a

 ad ह  2  Sitamahi  e  23

 Vaishali  16

 ४ 2  Saran  e  e  17

 15  Siwan  .  e  37

 16  Gopalganj  e  27

 17.  West  Champaran

 18  East  Champaran

 Purnea  37

 20.  Katihar  e

 21.  Monghyr  e  36

 22  Begusarai  e  ro

 23  Santhal  Praganas  98

 Saharsa  *  द्

 35  Bhagalpur  e  31

 26  Ranchi  e  76

 27  Hazari  Bagh  13

 28  Giridih  e  16

 29  Palamau  च्  62

 30.  Dhanbad  e  e  191

 है  ह  Singhbhum  e  199

 TOTAL  1753

 iii  ae SN  TT

 पाँचवीं  योजना  में  के  श्रन्तगेत  जनजाति  विकास

 के  लिये  sees

 1546.  श्री  गिरघर  गोमाँगो  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  के  जनजाति  क्षेत्रों  के  farr  उपयोजना

 के  भ्रन्तगंत  जनजाति  विकास  के  लिये  कुल  facar  राशि  feather  की  है  ;

 कुल  श्रावंटित  राशि  में  से  कुन  फित्ना  घन  व्य  किया  जा  सौर

 सरकार  ने  शेष  जो  पांचवीं  योजना  के  get  तक  उपलब्ध  व्यय  wey  के

 लिये  क्या  का्येवाही की  है  ?

 योजना  मंत्रसलय  में  राज्य  मंत्री  बकर  :  श्री  (a)  पांचतों  पंचर्षीय

 योजना  में  विशेष  सहायता  के  रूप  देश  के  उप-पो  जना  क्षेत्रों  में  जनजाति  विकास  के  लिए  200  wae
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 Bo  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  पज्य  योजना  कार्यक्रमों  के  माध्यम से  राज्य  ang  यहाँ जो  प्रयत्न  करेंगे

 उनमें  यह  ताशि  पूरक  के  रूप  में  रहेगी  ।  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  केन्द्र  दुवा
 रा

 राज्य  सरकारों  को

 65  are  रुपए
 की  धनराशि दी

 जौ
 चुकी  है  ।

 येह  राशि  मुश्यतः  छोटी  जनजाति

 क्षेत्रों  Fuga  समित्यिं'्रौर  शाम  को  use  aes  के  कार्यक्रमों पर  खरच  की  रगो है  ।

 राज्य  केन्द्रीय  कार्यक्रमों  ak  ver  संसाधनों  से  जनजाति  Bq-arnaTat

 को  वर्ष  प्रतिਂ  वर्ष  के  TAIZ  पर  घन  weal  का  आवंटन  क्या  जाता  है  जहां  रक  दवेन्द्र  वा  सम्बन्ध  है

 विशेष  वेन्द्रीय  सहायता से  पर्याप्त  मात्रा  में
 धन  स्वीकृत  किया

 जा
 रहा  है  राज्य

 ware  से

 चाषिवः  योजना  >  संबंधित  faatefarat  में  शाउ्यो ंके  परिव्ययों व्ययों को  सुनिश्चित  कपि  जाता  है  ।

 जनजाति  उप-योजना क्षेत्र  में  पर्याप्त  मात्रा,में  निवेश  की  उपलब्धि  होती  रहे  इस  बातको  सुनिश्चित  करने

 की  दृष्टि  से  इसका  हिसाब  घिश्ताब  रखने  के  लिए  राज्य  सरकारों को  विशेष  कार्यपद्धति  का  सुझाव

 दिया  गया  इस  व्यवस्था  प्रत्येक  मुख्य  संचा
 लनਂ

 शीष
 के  ata  एक  ST-MT

 योजनाਂ  खा  जाएगा  फिर  इ:घिकां  sr-araarat  की  का  पार्या+

 न्वयन  व्यवस्था  तथा  तंत्र  की  तैयारी  और र
 पुनर्गठन  प

 पट  hate  होगो  राज्यों  में  Tarafeta = व्यवस्था

 तथा  तंत्र  का  पुनगठन  करने  के  fee  गृह  मंत्रालय  ने  way  उपाय  पिए  हैं  ।

 बल्डाना  fae में  स्थित  में  को  sans a  देन्प्

 1547.  ata  राम  प्रकादइा  :  क्या  गह  मंत्री  ae  बताने  की  पापा  परेंगे  कि

 कया
 महाराष्ट्र र

 राज्य
 के

 समाज  कल्याण  मंत्री
 को  बुल्डाना  जिले

 के  भहदोकर  में  स्थित

 मंदिर  में  प्रवेश  की  नहीं  दी  गई  थी  ;

 यदि  तो  इस  घटना  वे  तथ्य  क्या  हैं
 ;  झोर

 क्या
 garfat

 मे
 au  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई

 ?

 गृह  मंत्रालय  में  SAAT.  एफ  एच ०  :  (४)  तथा  (  ) Fé  राष्ट्र  सरबार

 के  समाज  शल्थाण  तथा  परविन  मंत्री  शपनीਂ  पत्नी  तथा  कुछ  Catia  नेताओं
 के

 साथ  2
 1-*6-  1976

 को  बुल्डाना  जिले के  महो+र'स्थितਂ  बाला  ् र्ज  मंदिर  को  देखने  गये  |  उन्होंने  मंदिर  के  मुख्य हा
 में  प्रवेश

 किया  we  उसके  बाद  wer  मंदिर  के  उस  न  में  जहाँ  भगवान  बाला
 जीकी  मूर्ति

 wat  है  के

 ;

 नजदीक
 oe  art
 ९.  Ws  रहे  थे  तो  मंदिर

 ० है  जि  >.  >
 के  लिए जब  मंत्री  उस  कमरे के  दरवाजे  को  पा

 के  पुजारा  न  एसा ने  करने

 श्रनरोध  किया  क्योंपि  के  अलावा  feat  fez  को  मंदिर
 के

 उपासना  कक्ष  में  प्रवेश  करने  की

 अनुमति  नहीं  है  ।

 (7)  इस्पृश्यता  (oT)  1955
 की

 धारा
 3

 तथा
 10  के

 अचीन

 झपराध  व्ज  बार  लिया  गया  मामले की की
 जांच

 की
 जा  रही  है

 ।

 केरल  में  घडी  कारखाना

 1548.  श्री  सी  ०
 एच

 ०  मोहम्मद  कोया :

 श्री  एन०  श्रीकाग्तन
 नायर

 :
 क्या  उद्योग  मंत्री

 थ  हू  बताने  की  दापा  करेंगे

 we
 ९९.  हि  ने  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  के  सहयोग  से  राज्य  में  पफ  Te  का  रखाना (4)  व्या  are

 सथ  पिट  ane  बारे  में  प्ररदा व  प्ररतुत  दिया
 हैं  ;  AIX
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 लिखित  उत्तर 3  1698  (7)
 =  oe

 यदि  eT,  तो  इस  मामले में  क्या  निणं य  रिया  गया

 उद्योग  मंत्री  ठी  ०  Qo  :  (at)  जी  ef

 (a)  पुर्जे  जोड़व'र  घड़ियां  बनाने  के  एकार्कों  के  स्थापना  स्थल  बारे  में  शीघ्र  ही  feat

 निर्णय  लिया  जाने  वाला  है  ।

 aaa  संनिकों  का  पुनर्वास

 1549.  श्री  aaa  AG  भरिया  :  वथा  रक्षा  मंत्री  य्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  में  केन्द्रीय  बोड़ें  ने  भूतपूव  shat  के  पुनर्वास  के  लिए  एक

 VIET  बनाने  की  fara  की  है  ;

 क्या  वेन्द्रीय  सरवर ने  कोई  मागे  निर्देशन  सिद्धान्त  जारी  किए  हैं  तथा  उनके  पुनर्वास

 लए  कोई  समान  नीति  निधारित  की  ौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य ब चत

 कया
 रक्षा  मंत्री  बंदी  :  जी  ral

 तौ किनके ९  दाल  ही  में  मैंने  स्वयं  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों
 गौर  संघ  शासित  क्षेत्रों  के

 उप-राज्यपालों  को  भूतपु्व  सन्तों के  पुनव्य॑वस्थापन में  शीघ्र
 कारवाई

 कन
 ब  कथन क

 के  लिए  विभिन्न  सुझाव

 देते हुए  लिखा है  ।  इन  सुझावों  की  मुख्य-मुख्य बातें  इस  प्रका र  हैं
 :--

 (1)  समुदाए के  श्रन्य  कमजोर  वर्गों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  aga  सैचिकों के

 few  पदा  में  श्रारक्षण  में  वद्धि  करना  |

 (2)  सशस्त्र  सेनाग्रों
 में  उनपे  सेवा  बाल  को  Sula 7 में  wat हुए  सिविल  सेवाओं  में

 उनके

 प्रवेश  के  लिए  शाय-सीमा  में  छट  |

 (3)  wea  aaray  में  उनके  भ्रनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शिक्षा  संबंधो  अग्रहार

 म  छट ॥

 (4)  संचिवा  बोर्डों  की  दक्षता  में  वृद्धि  धारने  वे  लिए  संघटनात्मका  सुधा ९  |

 (5)  शिक्षा  एवं  प्रशिक्षण  के  लिए  सुविधाझों  की  व्यवस्था  करने
 के  लिए  युद्ध  विधवाओं

 अर  भूतपूर्व  संच्कं  के  लिए  गह  स्थापित  वारना  ।

 (6)  राशन  की  दुवनों  जय  जवान  स्टालों  और  कोद्नोएको  के  आवंटन  और  बस

 लाइस  इगदि  के  लिए  परमिट  at  में  अग्रता  ।

 केरल  स्टेट  इलब्ट्रानि'्स  Sanne  कारपोरेदान  का  माइक्रो  कम्प्यूटर

 के  निर्माण  हेतु  लाइसेंस  के  लिये  भ्रावदनपत्र

 1550,  शी  एन  ०  श्रीकान्तन  नायर
 :  दया  इलंबट्रोनिद्स  मंत्री  यह  बताने  की  ६  पा  करेंगे  कि  ;

 roe थ  क
 च्  स्टेट  डेवलपमेंट  ६ग  र्पोरेशन  मिनी  माइक्रो  बाम्यूटरਂ  के  निर्माण

 हेतु  लाइसेंस  &  लिए  इव दन  पत्न  दिया है  ;

 यदि  तो  वब  से  मंत्रालय  के  विचाराधीन है  ;  are

 )  ल
 लाइसेंस  म  जि च्  में  विलम्ब  के  क्या  aren  हैं

 ?
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 ‘Waitten  Answers  Bhadra  -3+  1898
 (Seka)

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  Wart  तथा  भ्रन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  हां ।

 17  1974  को  प्राप्त  rage  पत्न  16  1974  को  रद  कर  दिया

 गया  पार्टी  को  इसकी  सुचना  25  1975  को  दे  दी  गयीਂ  थी  |

 यह  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 डनलप  ate  TWeSTe  के  कार्यों  को  जाँच

 1551.0  श्री  बयालार  रवि  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कबर ब, कररग  कि  :

 {
 \  )  क्या  सरकार  ने  TSTTC  जेपी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  कोई  जावें

 की  है  जो  बहुत  कभ  मूल्य  पर  भाल  निर्वात  करने  are  उतकों  यूरोप  में  बहुत  प्रिक  मूत  पर  बेचते  के

 परिणामस्वरूप  में  विदेशों  में  स्थित  शरवनी  मूल  कम्पनियों  के  लिये  भारी  विदेशों  मुद्रा  प्राप्त  करे

 रही  हैं  ;  ate

 यदि  तो  उक्त  चार  को  रोकने  के  लिये  क्या  कारवाई  की  जा  रही हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पीठ  :  इन  कम्पनियों  हवा
 faata

 किये  गये  माल  का  मूल्य  से  कम  बीजक  बनाने  को  कोई  विशिव्ट  जांच  नद्दीं  को  गई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 फिलिप्स  इंडिया  द्वारा  निभित  feat  का  निर्वात

 1552.  श्री  Aare  रवि  :  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फिलिप्स  रेडियो  arr  निर्मित  रेडियो  के  rata  मूल्य  abe  देश  में  उनके  मूल्यों
 में

 भारी  भ्रन्तर  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 अधिक  विदेशी  मुद्रा  ्रजित  करने  के  उद्देश्य  से  विदेशों  में  रेडियो  उचित  मलय  पर  बेचे

 जाने  के  लिये  कया  कार्य  वाही  की  जा  रही  है  ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्रो  तया  श्रस्तरिक्ष  मंत्रो

 इन्दिरा  ।  से  (7)  सुचना  एकत्र
 की  जौ  रहो है  तथा  सदन  के  पटल  पर  रब

 दी  जायेंगी  |

 सहकारी  निकायों  में  सरकारी  निदेशकों  का  नार्माकन

 1553.  श्री  पी०  रंगनाथ  शिनाय  :  कया  नागरिक  पूर्ति  झोर  सहकारिता  मंत्री  यठ  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  सरकारें  कुछ  राज्यों  में  2 are  निशयों  में  बड़े  THT  पर  सरकारों

 निदेशकों  का  नामांकन  कर  रही  रौ

 क्या  इस  ware  के  नार्भाकर्न  को  सह  हारी  aurea  के  उका  ary =  करग  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ?
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 25  WRT,  1976  लिखित
 उत्तर

 afer  सहकारिता  मं मंत्रालय में  a राष्य sist  प्  To  atte  व  (@)

 सभी  राज्य  सहकारी  कानूनों  में  उन  ayers  जिनकी  segs  में  सरकार  ने  ATT

 दिया  के  प्रबंध  मण्डल  में  राज्य  सरकार  द  अ्रपने  fens  नाभितਂ  करने  की  व्यवस्था  है  नामांवितत

 किये  जाने  वाले  निदेशकों  की  संख्या  हर  राज्य  में  sets  fanq  श्रामतौर  पर  तीन  निदेशक  या

 निदेशक  मण्डल
 के  कुल  निदेशकों में  से  एक  जो  भी  कम  नाशित  किये  जाते हैं

 ।  तथा  कुछ

 राज्यों  के  कानूनों  में  उन  सहकारी  जिन्हें  सरवार  से  काफी
 '

 मात्रा  में  सहायता
 मिनती

 के
 प्रबंध  मण्डल

 में  सरबा र  द्वारा  धिक  संख्या  में  नामावन  वारन  की  व्यवस्था  इस  पद्धति के

 कार्यकरण  की  सावधानीपु्ववा  समीक्षा  करने  पर  न्द्रं  द्वारा  राज्यों  को  हाल  में  मार्गदर्शन  सिद्धांत  जारी

 किये  गये  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  रह  सुझाव  भी  गया  है  कि  जहां  सोसायटी  को  इक्विटी

 में  सरकारी  अंशदान  कुल  qvaty  के  एव  तिहाई  से  बम  है,वहां  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  का  नामांकन

 नविया  जाये  ।  यह  सुझाव  भीਂ  दिया  गया  है  कि  बोड  में  5  या  उसकेਂ  सदस्यों के  ste  के  जो  भी

 कम  निदेशकों  दा  नामाष  frat  जाये  alc  fai  भी  दशा  में  धनक  संख्या  इतने  से  fas  न  हो  ।

 विज्ञान  alt  Ei  के  लिये  Tas  योजना

 1554.  श्री  पी०  रंगनाथ  fang  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  sat  करेंगे  दि

 (ar)  क्या  विज्ञान  टैक्नोलोजी  के  लिए  एक  योजना  है

 यदि  तो  त
 त्सम्बन्धी  मुख्य

 बातें  क्या  हैं
 भौर

 इस  सम्बन्ध  में  त्र्ब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दॉकर  घोष )  (  णा  )  गौर
 पॉचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  सके  अभिन्न  झंग  के  रूप  में  एक  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  योजना  भी  है  ।  इसके  gi

 क्या-क्या  लक्ष्य  शरीर  परियोजनाएं  इमफे  बारे  में  ब्यौरे  उन  दो  जिन्दों  में  गए  हैं  जिन्हें  राष्ट्रीय

 विज्ञान  नौ ह् ्  प्रौद्योगिकी  द्वारा  fa aT  गया  है  झौर  जिन्हें  सदन  के  पटल  पट

 26-3०1974  को  प्रस्तुत  किया  था  |

 (3)  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  परि ats f  को  watt  जा जामा  पहनाने  की  दिशा  में  कदम

 उठाए गए  हैं  ।  इन  कार्यक्रमो ंके  1974-75  केदौरान  योजना के  welt  वास्तविक  व्यय  9:

 करोड़  रुपये  था  आर  1975-76  के  दौरान  लगभग  113  करोड़  रुपये  के  व्यय  होने  काਂ  |

 197677 के  बजट  में  इन  कार्यक्रमों के  लिए  156  HS  रुपये  की  व्यवस्था की  गई  है

 लाइसेंस  श्रौर  भ्रादाय  पत्र  जारी  किया  जाना

 1555.  थी  एस  ०  ध्रार  ०  STAT 3 s  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  वारेंगे

 (a)  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  संख्या  में  लाइसेंस  जारी  a  गये  ौर  ये

 fer  मदों  के  लिये  तथा  कितनी-कितनी  क्षमता  के  लिये  जारी  किये  गये

 ने  भ्राशयपत्नों  को  लाइसेंसों  में  किया  प्रौर

 कितने  झाशयपत्र/लाइसेंस.  किये  गधे
 ?
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 Written  Answers  August.  25,  1976.

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (eit!

 Yo  Go  :  (37)  उद्योग  ate

 1951 के  अधीन  जनवरी से  1976  को  tale  में  342  प्रौद्योगिक लाइसेंस  प्रौर
 225

 श्राशयंपत्र  जारी  fr  गये  थे  ।  इन  लाइसेंसों  ate  के  विवरण  उत्पादन  की

 वस्तु  अ्रौर  rar  श्रादि  के  साथ  बुनेटिन  आफ  इण्डस्ट्रियल  इम्पोर्ट  लाइसेंसि ज

 एण्ड  एक्सपोर्ट  ट्रेड  जरनलਂ  are  लिस्ट  झाफ  Med  ग्राफ  Ber

 एण्ड  इण्डस्ट्रियल  लाइसेंसेज  में  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  ।  इनਂ  प्रकाशनों  को  प्रतियां  संसद
 के  पुस्तकालय

 में  उपलब्ध  हैं  ।

 चालू वर्ष
 में  तथा  इसके  पहुले  के  वर्षों  में  जारी  किए  गए  श्र/शब-पत्रों  में  से  256  झाशय

 cal  को  जनवरी  से  1976  की  अवधि  में  अ्रौद्योगिक  लाइसेंसों  में  तबदील  किथा  गया

 चालू  वर्ष  में  तथा  पुवेवर्ती  वर्षों  में  जारीਂ  किए  गए  शर  औद्योगिक  लाइसेंसों

 में  से  जनवरी  से
 1976  को  way  में  333  बर  57  म्रौद्योगिक  लाइसेंस  शद्द  प्रति

 aga  किए  गए  |

 समाचारपत्रों  she  पश्रिंहाम़ों  हारा  प्रेस  के  लिये  श्राचार  संहिता  का  उल्लंघन

 1556.  श्रीमती  सावित्री  इयाम  :  क्या  सूवना  श्रौ
 र

 प्रसारण  मंत्री  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  समाचार-पत्र  पाक्षिवा  तौर  पचे  स्थिति  waar  wer  ऐसें  सम्बन्धित

 जिनके  बारे  में  सरकार  ने  समाचा'र-पत्तों  are  पत्रिकाबों  द्वारा  घ्राचा र  संहिता  का  पालन  करने

 की  घोषणा  की  के  विरुद्ध  लेख  लिख  रहे  हैं  अ्रयवा  समाचार  प्रकाशित  कर  रहे

 यदि
 तो  इस  बात  का  उल्लंबन  करने  के  लिये  उनके  farez  कया  कार्यवाही  की

 गई  a 4 j

 गत  छः  में पिितिने  सम्पादकीय  तथा  प्रिटिंग  क्मेचारी  गिरफ्तार
 किये  गये  ्रव्वा

 sat  विरुद्ध  कार्यवाही  की  श्र

 ऐसे  सभाचा  Cat  की  संख्या  कितती  है  जिन्हें  र  दारी  ऐ  ard  से  रोका  गया

 है  प्रयवा  जिन  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  ?

 सुचना  ate  प्रतारण  मंत्रालय  में  धर्म  वीर  :  से  (7)  कुल

 मिलावार  समाचारपत्र  स्व-प्रतुशासन  का  पालन  नार  रहे  जब  भो  कोई  या  श्रापत्तिजनेक

 सामग्री  प्रकाशित  हुई  श्रावश्यक  कानूंती  कार्रवाहों  को  गई
 केन्द्रीय  सरकार  के

 stra  रियों
 के  rite  पर  समाचारपत्रों  प्पा  are ई  कम  चारी  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया है  यह  पता

 चला  है  कि  पांच  YaTay  के  प्रकाशन  प  राज्य  सरकारों  द्वारा  रोक  लगाई  गई  है
 ।  अऋच रण

 संहिता  सरकार  द्वारा  सम्पादकों  को  समिति  श्रौर  भारतीय  समाचारपत्र

 सम्पादक  सम्मेलन  द्वारा  विनियमन  के  लिए  बनाई  गई

 Manufacture  of  Tractors

 1557-  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :
 hri  Shashi  Bhushan  :

 Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 a)  the  namesof  the  companies  and  thenumber  of  tractors  being  manufactured  by  each

 of  them  annually  in  India  at  present  along  with  rated  capacity
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 3  1898  (a)
 -  a

 (b)  the
 prices  of  various  tractors  ;  and

 (c)  wicther  Governm:ntalso  propose.to  mibufacture  tractors  at  cheaper  cost  80  as  to
 znefit  marginal  and  small  farmers

 The  Minister  of  fadustry  (Shri  T.  A.  Pai)  :  (a)  and  (b).  The  necessary
 informuior  is  given  in  the  attacaed  statem2nt.  [Placed  in  Library,  See  No.

 (c)  No,  Sir.

 इलेक्ट्रानिकी  व्यापार  टेक्नोलोजी  विकास  निगम  हारा  शाखा  कार्यालयों

 की  मास्को  AIC  वारसा  मसें  स्थापना

 1558.
 श्री  एम

 ०  रामगोपाल रेड्डी
 :

 क्या  इलेक्ट्रानिक्स मंत्री  यह  बताने  की  शापा  रेंगे
 कि  :

 कया  इलेक्ट्रानिकी  व्यापार  टैक्तोलाजी  विकास  निगम  का  भासको  और  वा  रसा  में  अपने

 शाखा  sates  स्थापित  करने  का  विचार  are

 यदि  तो  उक्त  शाखा  के  कार्य  कया  हैं  ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  लेश्ट्रानिकी  तथा  धन्तरिक्ष  मंत्रो

 (skeet  इन्दिरा  :  (a)  et  वारसा में  इस  निगम  की  एक  शाखा  1976 में

 पहले  हो  स्थापित  की  जा  चुकी  है  तथा  मास्को  में  शीघ्र  ही  एक  कार्यालय  खोजे  जाने  को  संभावना  है  ।

 ये  Wrar-Wa eta  पूर्वी  योरप  तथा  सोवियत  संघ  के  साथ  किये  जाने  वालें

 व्यापार  ध्रादि  के  कार्यों को  देखेंगे  इस  प्रयोजन  को  सिद्ध  करने  के  लिए  ये  कार्यालय  निगम  के  aaa

 wa  निर्यात  संबंधी  काययकलापों  में  समन्वय  स्थापित  दोनों  are  के  बाजारों  के  संबंध में
 जानकारी

 हासिल  करके  उसे  उपलब्ध  कराएंगे  तथा  प्रदशनियों/व्यापा र  मेलों  /  सम्मेलनों  का  आ्रायोजनਂ

 करेंगे  ate  उनमें  हिस्सा  लेंगे  ।  तथा  मास्को  स्थित  कार्यालयों  की  यह  जिम्मेदारी  होगी  fe  वे

 इस  संबंध  में  पूरी  तथा  शयतन  सुचना  भेजें  कि  पूर्वी  योरप  तथा  सोवियत  संघ  में
 प्रोयो

 गिकी  के

 क्षेत्र
 में  दग्हां  तक  विकास  हम्ना  है  जिससे  भारत  के  विनिर्माणक  का  के  लिए  समुचित  प्रौद्योगिकी

 करने  के  संबंध  में  aecaget Fra fre aT निर्गय  लिए  जा  सकें  ।

 भारत  में  समुद्री  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 1559.  भी  एम  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कपा  वरेंगे  कि  :

 क्या  अर्थिक  are  वैज्ञानिक  प्रतिष्ठान  ने  भारत  में  अपार  aaa  संसाधनों

 के  विदोहन  के  उद्देश्य  से  समुद्दो  प्रौद्योगिको  का
 शो  ati  से  विकास  करने  का  आह्लान  किया  पौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 OYTAT  datas  में  UI Pt ਂ  मंत्री  शंकर  :  जी  श्रीमान  ।  प्रारधिक

 wre  वैज्ञानिक  ग्रनुवंधान  नई  दिल्लो  ने  wrt  प्रकाशन  श्राफ  साइंस  एंड

 Saqratat  (  1976)”  में  समुद्रों  संसाधनों  के  पूरा-पूरा  उपयोग  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकी

 am  विकास  मारने  के  महत्व  पर  बल  दिया

 सरकार  अपने  समुद्री  संत्ताधनों  का  पूरान्दूरी  उपयोग  करने के  सत्व  के  बारे  में  पूरी

 तरह  से  जागरूक  हैं  ।  राष्ट्रीय  विज्ञान  समिति  दवा  tare  कोगई  arse  Bat
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 Answers  Bhadra.  3,  1898  (Saka).

 श्रीर  प्रौद्योगिकी योजना  जिसे  2602-1974 को  सभा  के  पटल  पर  प्रस्तुत किया  गया
 समुद्री

 संसाधनों  के  उपयोग  के  लिए  प्रौद्योगिक  के  लिए  कई  कार्यक्रमों  का  श्रभिज्ञान  किया  गया  जिनका

 उद्देश्य  समूद्र  तल  में  खाद्य  सामग्री  Me  समुद्री  संसाधनों  श्रादि  की  @lat-STaTT  करना  ।

 waa  ain.  के  nfeaqer  में  की  गई  fourier

 1500.  श्री  धरविन्द  एम०  पटेल

 थरी,एन ०  श्लार ०  aaricay

 मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि

 बक्शी  श्रायोग  का  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रसतुत
 कर  गया

 यदि  तो  इसमें  कया  मुख्य  सिफारिशें की  गई  atk

 सरवर  ने  इस  बारे  में  क्या  नि्णेय  लिया  ?

 ग  सच्रार य  में  उपमंत्री  (sft  एफ.०  एच
 ०  मोहसिन :  से  (7)  बवशी  श्रायोग

 ने  श्रपना  often  गुजरात  सरकार
 को

 प्ररतुत  कर  दिया  है  ।  प्रतिवेदन  राज्य  सरकार  के
 विचा  राक

 धीन है  ।

 डीजल  इंजनों  का  निर्माण  att  निर्यात

 1561.  St  एम०  पटेल

 श्री  एन०  ध्भार ०  बेकरिया

 क्या
 उद्योग

 मंत्री  यह
 बताने

 को  छुपा  ata  कि  :

 (7)  aq  1973-74;  1974-75  शौर  1975-76  के  दौरान  भारत  में  कितने  डीजल

 का  निर्माण  किया

 उक्त  वर्षों  में  षित्तने  डीजल  इंजनों  का  निर्यात  किया  श्रौर

 ? इससे  frat  विदेशी  मुद्रा  की  are  हुई

 उद्योग  wat  दी  ०  णु ०  संगठित  क्षेत्र  में  निर्मित  डी  इंजनों  की

 संख्या  निम्न  प्रवार  है
 :---

 1973-74  1,45,  954  नंग

 14,925  नंग

 1975276  1,41,678  नंग

 लघु  क्षेत्र
 में  प्रतिवषं

 इंजनों का  उत्पादन  होने  का  WATTS | है  ।

 (&)  श्रोर
 मिर्यातत

 क  जो
 झांक  उपलब्ध हैं  बे  मूल्यों  में  जिनमें  फालतू

 पुर्जे
 ्र

 इंजनों
 के

 हिस्से-पडें
 भी  सम्मिलित  निर्यात का  मूल्य  att  उससे  हुई  विदेशी  मुद्रा  की

 झाय  1973-74 में  8.13  करोड  1974-75  में  19.11  करोड  रु०  झोर  19757

 ८  में  28.  50  .
 9

 का  निर्वात धौर  मुद्रा  की  ara  न  et  है
 ।
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 25  19:76:  लिखित  उत्तार
 ae

 1975-76  में  बिजली  के  उत्पादन  में  भारी  af

 1562.  थी  श्ररविन्द  एम०  पटेल  :

 थी  एन०  झार०  बेकारियां

 att  एप्स  एस  धनजी

 बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  की  gor  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  197  5-7  6  में  देश  में  बिजली  के  उत्पादन  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  i

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  की  में वष  1975-76  में  उत्पादन  में  कितनी  बृद्धि

 हुई  ;  Az

 विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  बिजली
 की

 मांग  किस  सीमा

 तक  पुरी  की  जा  रही

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  Vaasa  ०  सिद्धेव्वर  :  शर  देश  में  fastett का

 कल श  उत्पादन  1975-76 के
 दौरान  1974-75  की  13%  तथा  1973-74  oar

 20%  tern  रहा  ।

 मध्य  पश्चिम  बंगाल  त्रौर  उत्तर-पूर्वी

 क्षेत्र  को  छोड़कर  जहां  कि  उच्चतम  मांग  भ्रौर|श्रथवा  ऊर्जा  पर  विभिन्न  प्रकार  की  पाबंदियां  लगी  ई

 श्रत्य  सभी  राज्यों  कुल  बिजली  की  पुरी  की  जा  हूँ  ।  भ्रथे-व्यवस्था

 का  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  भी  इसमें  शामिल  है  ।  इन  राज्यों  में  बिजली  में  की  जाने  वालो  कठौतियों  का

 तथा  लगाई गई  पाबंदियों का  ब्यौरा  उपाबंध  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  veto  ato ०  11223/76  1]

 में  दिया  गया  है  ।  लोश्नर  wae  में  उद्योगों  we  चाय  कारखानों  पर  से  बिजली  की  कटौती  11  अगस्त

 से  1976  के  तक  के  लिए  खत्म  कर  दी  गई  हैं  ।

 ‘do  वी ०
 में  काज  फिट्स  इन  चिल्ड्रनਂ  aay  से  प्रकाशित  समाचार

 1563.
 थ्री  भ्ररविन्द एस  ०  पटेल  :  क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार का  ध्यानਂ  एक  स्थानीय
 देनिक  में

 प्री  वी०
 में  काज  फिट्स  इन

 चिल्ड्रनਂ  शीर्षक  से  प्रका  शित  समाचार  की  ate  दिलाया  गया  है  ;

 कभी  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  mea  किया  है  ;  शर

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 सुचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  waa  :  हां

 सरकार  ने  कोई  भ्रध्ययन  नहीं  किया  है  ।  इस  श्रवस्था  पर
 इस  प्रकार  के  विचारों  को

 निश्चयात्मक  या  प्रामाणिक  नहीं  माना  जा  सकता

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 Written  Answers  August  25,  1976

 aida  देशों  हारा  प्रेस  एजेंसियों  के  पूल  के  बारे  में  गुट  Freier  देशों  के

 सम्मेलन  के  प्रस्ताव  का  aera

 1564.  श्री  राजदेव  fag

 श्री  नवल  किशोर  सिह

 क्या  सुचना
 श्रौर

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रधिकांश  श्रफीकी श्र  दक्षिण  श्रमरीकी  देशों  में  समाचार  परत्ों  ने

 गुटनिरपेक्ष  देशों  के  बीच
 जन

 संचार  के  क्षेत्र  में  सहयोग  बढ़ाने  के  लिये  हाल  ही  में  नई  में  श्रायोजित

 प्रैस  एजेंसियों के  पूल  के  बारे
 में

 गुट  निरपेक्ष देशों  के  मंत्रिस्तर के
 सम्मेलन  में  तैयार  किये  गये

 MEAT HT ATT CATT का  भरपूर  स्वागत  किया

 क्या  aarreert fam  के  श्रतिरिक्त  यरोप  में  श्रत्य  किसी  देश  ने  भी  उक्त  का

 समथन  किया  है  ;  शर

 यदि
 तो

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर सिंह  )  जी  हा

 प्रौर  वरतानिया  शोर  फ्रांस  के  कुछ  पत्नों  में  उक्त  प्रस्ताव
 की

 सराहना  की

 freq
 को  चालू

 करने  में  लगने  वाला  समय

 1565.  डा०  के०  एल०  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 स्वीकृति  दिए  जाने  के  बाद  एक  विद्युत
 aaa

 को  चालू  करने  में  कितना
 समय

 लगता

 par

 ब्रिटेन  ate  श्रमरीका  जैसे  देशों  में  इस  पर  श्रौसतन  कितना  समय  लगता  है
 ?

 ऊर्जा  dare  में  उपमंत्री  (stt0 ०  fagzaz
 :  भारत  में  जल  वियत  संयंत्र  के

 प्रथम  यूनिट  को  उसकी  स्वीकृति  की  तिथि  से  उसे  चालू  किए  जाने  तक  लगने  वाला  समय  श्रलग-ग्रलग

 होता  है
 जो

 सामान्यत
 5-8  वर  होता  qe %  समय  इस  बात  पर  निभेर  रहता  है  कि  परियोजना  का

 wear  किस  सीमा  तक  किया  गया  ।  व्यतीत  हुए  समय  में  उनकी  are  विद्यत  संयंत्रों  को  चाल  करने  में

 श्वीढति की  व्यि  से  4  से  6  वर्ष  तक  का  भिन्न-भिन्न समय  लगा  है

 श्रमेरिका  तथा  जैसे  देशों  में  प्रौसतन  कम  समय

 लगता  है  परन्तु  भारतीय  परिस्थितियो ंके  साथ  उसकी  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  चीजों  के
 साथ-साथ  वहां  STEHT  की  सुपुरदंगी  का  निर्माण  प्रक्रिया  भिन्न  है  पौर  बहुत  अधिक

 gala  है  ।
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 खाद्य  तेलों  के  बारे  में
 राष्ट्रीय

 नीति

 1566.
 श्री  एस

 ०  ए  ०
 WetaaHA  |

 श्री  डी०  के  ०  पंडा  :

 क्या  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  खाद्य  तेलों  के  बारे  में  राष्ट्रीय  नीति  बनाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें
 क्या

 इस  दिशा  में  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 नागरिक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  है ड््त  सी  ०  :

 सरकार  राष्ट्रीय  खाद्य  तेल  योजना  बनाने  पर  विचार  कर  रही  जितका  ब्यौरा  तैयार  किया

 जा  है  ।  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  इस  में  देश  में  घरेलू  उपभोक्ताओं  तथा  areas

 प्रयोगकर्तात्रों  दोनों  ही  की  खाद्य  चिकताइयों  तेलों  की  मांग  का  श्रनुमान  लगाया  वर्ष  में  होने

 वाली  तिलहनों  की  फप्ल  की  सम्भावनाओं  का  अंकन  किया  भ्रायात  तथा  निर्यात  कार्यकर्मों

 पर  विचार  किया  जाएगा  ate यह  किया  जायेगा कि  खाने  के  तेल  तथा  वनस्पति  नियमित

 झ्ाघार  पर  तथा  उचित  weal  पर  मिलते  रहें
 ।

 नडिंग

 1567.  श्री  स०  एम
 ०  बनजों  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  लैम्प  उद्योग  संकट  से  गुजर  रहा  है  क्योंकि  भारत  में  काम  कर  रही  विदेशी

 कम्पनियों  से  उसे  कड़ा  मुकाबला  करना  पड़  रहा  We

 यदि  तो  भ्रपने  देश  के  tea  निर्माताओं  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कायंवाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्रो  FloFto  :  we  संगठित  क्षेत्र  में

 जी०  एल०  एस०  लेम्पों  का  उत्पादन  1972-73  से  1975-76  तक  1320  लाख  नग  shag

 रहा  है  fad  at  1973-74 में  इसका  उत्पादन  गिरकर  1174 लाख  नग  हो  गया  था  ।  फ्लौरासेंट

 ट्यूब का
 उत्पादन  1972-73  में  लाख  नंग  सें  बढ़कर  1975-76 के  दौरान  174  लाख

 नंग  तक  पहुंच  गया  है  ।  उत्पादकों  के  पास  बिजनी  के  लैम्पों  का  बड़ी  माता  में  स्टाक  इकट्ठा  हो  जाने

 के  विषय  में  सरकार
 को

 fad  भी  ate  से  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त प्राप्त  नहीं  gat है  ।

 प्रौद्योगिक  लाइवेंसोकरण  नीति  1973  के  e ITT  विदेशी
 कम्पनियां  गह  केवल  निर्वात

 करने  के  लिए  उत्पादन  करने  के  अलावा  बिजली  के  लैम्प  उद्योग में  wee  नहीं  कर  संकत े।

 जी०  एल०  एस०  लैम्प  उद्योग  को  अब  लाइवेंस-मुक्त कर
 दिया  गया  है  किन्तु  विदेशी  कंपनियों

 बढ़े  गृहों
 को

 ag  छूट  नहीं  होगी
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 ama

 Tongas  in  Delhi

 1568,
 Shri  Bibhuti  Misra  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 sta

 (a)  number  of  tongas  in  Delhi  three  years  ago  ;

 (b)  number  of  tongas  in  Delhi  at  present  ;  and

 thi ? (c)
 whether  aly  proposal  is  under  consideration  of  Government  to  abolish  the  tongas  in

 The  Deputy  Minister in
 the  Ministry  of  Home  Affairs(Shri  F,  H.  Mohsin)

 (a)and(b).  According  toinformation  received  from  the  Municipal  Corporation  of  Delhi,  the
 number  of  tongas  in  Delhi  three  years  ago  was

 2495:
 Their  presentnumberis  2273.

 (c)  No,  Sir.

 ete  तथा  प्रामोण  समाचारपत्रों  को  fasta  देने  के  लिये  विज्ञापन  तथा

 दय  प्रचार  निदेशालय  शौर  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय

 1569.  श्री  Ito  फे ०  सिन्हा  :  क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  छोटे  तथा  ग्रामीण  को  देने  के  विज्ञापन

 दुश्य  प्रचार  सरकारी  क्षेत्र  तथा  राज्य  सरकारों को
 प्रतिवंष॑  कितनी  वित्तीय  सहायता

 दी  गई  है  ?

 सुचना  AT  प्रतारण  मंत्रालय  में  wre  arate  fag)
 ।  नवीनतम  निणंपों  के

 विज्ञापन ग्र  दृश्य
 प्रचार  निदेशालय  को  यह  श्रधिकार  दिया गया  है  कि  वह  सरकार  की  नीति  के  ~~)

 उन  Val  का  चयन  करे  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  के  alasitan  क्षेत्र  के  उपक्रमों  शौर

 स्वायत्तशासी  निकायों  की  at  &
 जारी  किये  होते  हैं  ।  इस  मंत्रालय  के  विज्ञापन  श्र

 दृश्य  प्रचार  fae  को  छोट  त्रौर  मझोले  दर्जे  के  समाचा  रपत्नो ंको  महत्व  देना  है  ।  विज्ञापन  श्रौर  दृश्य

 प्रचार  निदेशालय  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  का  सम्बद्ध  कॉर्यालय  है  ।  इसको  जो  धन  राशि  दी  जाती

 है  वह  सहायता  के  रूप  में
 नहीं

 दी  जाती  ।  सावंज
 निक

 क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  ae  राज्य  सरकारों  को  कोई

 सहायता  देने  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 ORB  के  लिये  afar  स्कूल

 1570, it  घार ०  के
 ०  ।  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 a

 झंग्रेजी/हिन्दी'  श्रौर  oer  क्षेत्रीय  भाषाश्ों  के  पत्रकारों  के
 लिए  कुछ  प्रशिक्षण

 1

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 हिन्दी  में  पत्रकों  रिता
 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  बया  प्रयास  किये  गये  हैं  ?

 सुचना  श्र  प्रतारण  संत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  धर्मवीर  हां  ।

 कुछ  उन  संस्थानों
 की  सुची  संलग्न  [wears  में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल०टी:०+

 11224/76]  है  जिनमें
 पत्रका  रिता

 में  प्रशिक्षण  ix  डिप्लोमा  या  डिग्री  पाठ्यक्रमों की  व्यवस्था  है॥

 108



 =~
 25

 1976

 a:

 हिन्दी  के  समाचारपत्रों  में  काम  करने  वाले  पत्रकारों  के  प्रशिक्षण  के  लिए

 जव  सम्पर्क  संस्थान  ने  197  में  एक  पाठयक्रम  चलाया  था  ।  उक्त  संस्थानਂ  एक  पंजीकृत

 संस्था  हैं  जितका  सम्पूर्ण  व्यय  सरकार  द्वारा  उठाया  जाता  है  ।

 समय  पूर्व  सेवा  निवृत्ति  के  marat  पर  प्रशातनिक  VITA AATH

 1571.  श्री  रामे  सहाय  पण्डे  :

 थ्रो  एन०  ई  ०
 होरो

 :

 कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 र  et IN  | क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कमेंचारियों  के  प्रतिनिधियों  ने  सरक  है  क पत्रोध  किया  है
 कि

 ag  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  को  समथ-पुर्वे  सेवा  निवृत्ति  के  मामलों  पर  विचार  करने  को  शक्ति

 प्रदान  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  कामिक  श्रौर  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  काय  विभाग में  राज्य

 मंत्री  1६...) |  श्ोस  :  जी  श्रीमान  ।

 सरकार
 मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 केरल  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  TAT  की  मंजूरी

 1572.  श्रीमती  atta  तनकप्पन  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  जिलेवार  श्राज  तक  कितने  व्यक्तियों  को  राज॑तीतिक  पेंशन  दी  गई  है  ;

 पेंशन  के  लिए  कितने  श्रावेदन  इस  समय  विचाराधीन  शौर

 शेष  आवेदनों  पर  निगंथ  लेने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 दी  गई  है  ।

 तथा  (7)  कोई  ग्रावेदन  पत्र  विचाराधीन  नह्दी ंहै  ।  परन्तु  3767  श्रावेदन पत्र  दस्तावेजी

 सबूत  न  होने  के  कारण  फाइल  कर  दिये  ग्ये हैं  gle  प्रावेदकों  को  सुचित  कर  दिया  है  ।  जैसे  ही  अपेक्षित

 सूचना  प्राप्त  होगी  उपयुक्त  मामलीं  में  पेंशन  स्वीकार  कर  दी  जायेगी  ।

 विवरण

 उन  मामलों  को  संशय
 को

 विवरण  जिनमें  Tara  फो  गई

 %o  स०  जिले  का  नाम

 RNS

 मामलों  की
 से

 1  WAT  223

 2  कन्नोर  430

 3.  एर्नाकुलम
 143
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 बावन

 Fo  जिलें  का
 नाम

 मामलों की  ASAT
 be

 4  इदीककी  33

 84 कोदायम

 6  कोजीकोड़े  275

 माला  पुरम  87

 पाल  घाट
 176

 264
 क्वील

 नं

 10  चव्िचर  181

 11  255

 SA

 2151 जोड़

 A  Cen

 बड़ौदा  डायनेमाइट  केस  के  बारे  में  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  जाँच

 1573.0  श्री
 डी  ०

 के
 ०

 पंडा
 :

 बया  गृह  मंत्नी यह  बताने  की  ढपो  करेंगे कि  :

 बया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  बड़ौदा  डायनेम।इट  केस  में  जांच  पूरी  +  ली  श्र

 यदि  तो  उसके  बारे  में  तन्य  क्या  हैं  श्रौर  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 गृह
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ

 ०  एच  ०  :  जी  श्रीमान  ।

 जांच  पड़ताल  से  मालूम  gar  है  कि  जाज  फर्नाडीज
 ने  श्रन्य  व्यक्तियों

 के  साथ  श्रॉपराधिक

 षड़यंत्र  के  श्रनुसरण  में  भारी  मात्ना  में  डायनेमाइट  श्रौर  उपस्कर  प्राप्त  किये  ।  इसका  उद्देश्य  संचार

 व्यवस्था  को  भंग  करने  के  लिए  सड़क  तथा  पुलों  को  उड़ाकर  तोड़फोड़
 से

 सरकार  को  भयभीत  करना

 भीर  अ्रव्यवस्था  तथा  ध्रराजकता  की  स्थिति  उत्पन्न  करना  था

 झभिषोगपत्न  शीघ्र  दायर  किये  जाने  की  झाशा  है  ।

 Home  for  Freedom  Fighters  in  Delhi

 to  state
 1574.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased

 a)  the  names  of  freedom  fighters  accommodated  at  in  the  Freedcm  Fighters
 Home  in  Delhiard  the  number  of  persors  for  whom  this  provision  was  mzde  origir  ally  ;

 (b)  whether  women  freedom  fighters  are  not  allowed  this  facility  ;  and

 (c)  ifso,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs(Shri  Mohsin):  (a)

 Delhi
 At  present  the  following  freedom  fightegs  a  re  admitted  to  the  Freedom  Fighters  Home  in

 (1)  Shri  Bhagwan  Datt

 (2)  Shri  Ramji  Lal  Bandhu

 (3)  Shri  Fakirbhai  Govindbhaij  Pate]

 (4)  Shri  Narendra  Nath  Tuli
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 1898  )

 (5)  Shri  Pedipeddi  Subba  Rao

 (6)  Shri  P.  S.  Narayanan

 (7)  Shri  Bhupendra  Chandra  Majumdar

 (8)  Shri  Kishori  Lal  Saxena

 (9)  Shri  Parma  Nand

 (10)  Shri  Haru  Mal

 (11)  Shri  Vekant  Rai  Rsisam

 The  Homeis  intended  to  accommodate  25  freedom  fighters  only.

 ssion  to  the  home
 (b)  Women  freedom  fighters  who  fulfil  the  requisite  conditions  are  also  eligible  for  admi-

 (c)  Does  not  arise,

 fazit  मार्को के  प्रयोग  के  लिये  राय्त्टी

 1575.  श्री  भालजो  भाई  Vast  भाई  परमार  :  क्या  नागरिक  पुत  श्र  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्यक्ष  AIT ST रूप  से  बिदेशी  ट्रैड  का  प्रयोग  करने के  लिए

 रायल्टी  दी  जाती  है  ;

 यदि  नहीं,तो  श्रभिसंघान  के  श्राघार  पर  कितने  विदेशी  ट्रेंड  भी  भी  जारी

 arc  इनका
 प्रयोग  कब

 से
 बंद  कर  दिया  जायेंगा  ;  शौर

 (7)  प्रत्यक्ष/म्रप्रत्यक्ष  झभिसंधांन  के  लिए  बाजार  में  प्रचलित  विदेशी  ट्रेड  are

 से  हैं  ?

 नागरिक  पति  att  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  ro  सी०  wt)  :

 2 ata  नोति  के  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने  संबंधी  व्यवस्थाओं  की  स्वीदति  देते  समय

 सरकार इस  बात  के  लिए  अ्राग्रह  करती  है  कि  देश  के  भीतर  के  व्यापार  में  श्रामतौर  पर  विदेशी  व्यापार

 चिन्हों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाना  यद्यपि  निर्यात  की  ७५ वस्तु  पर  उन  का  उपयोग  करने  में

 कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  ।  इसलिए  जहां  तक  सरकार  द्वारा  प्रबंधों  के  श्रन्तगंत  देश  में  बनाई  तथा

 बेची  जानें  वाली  सस्तुझ्ों  का  संबंध  उन  पर  व्यापार  चिन्हों  के  प्रयोग के  लिए  रायल्टी  देने  का  प्रश्न

 नहीं  उठता  |  यह  सम्भव  है  कि  कुछ  पुराने  सहयोग  करारों  में  fagaty  सहयोगियों  ने

 विधि  ज्ञान  करार  के  भंग  के  रूप  में  yes  व्यापार  चिन्हों  के  उपयोग  की  श्रतुमति  दी  परन्तु

 सामान्यत  :
 व्यापार  चिन्हों  के  उपयोग  के  लिए  ga  से  भुगतान  करने  को  कोई  दी  गई

 प्रतीत  नहीं  होती  ।  जब  इन  पुराने  करारों  का  नवीकरण  करना  उस  समय  यदि  भुगतान  पर

 विदेशी  व्यापार  चिन्हों  के  निरन्तर  प्रयोग  का  प्रश्न  न्र  तो  उस  पर  निश्चय  हो  विचार  किया  जायेगा

 श्रौर  इस  संबंध  में  सरकार  को  वर्तमान  नीति  लागू की  जायगी  ।  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ

 पुरानी  सुस्थापित  अघिकांश  विदेशी  पूंजी  कम्पनियाँ  भी  श्रपनी  विदेशी  मूल  कम्पनियों  के

 व्यापार  चिन्हों  का  प्रयोग  करती  लेकिन  बताया  गया  है  कि  व्यापार  चिन्हो ंके  उपयोग  के

 कोई  भुगतान  नह्दीं  किया  जाता  है  ।

 तथा  भारतीय  Pose  बैक  से  जानकारी  मंगाई  जा  रही  है  श्रौर  वह  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 Yak
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 Answers

 कोयले  का  meu  न  बढ़ाने  के  बारे  में  सरकार  का  निर्णय

 1576.  श्री  डी  ०  डी  ०  देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  कोयले  का  मूल्य  न  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  कोयला  उद्योग  अपनी  लागत  पुरी  करने  में  समय  है  ?

 कर्जा  मंत्रों  कृष्ण  चन्द्र  सरकार ने  कोयला  श्रौर  कोक  के  वर्तमान खान

 मुहाना
 पर्यन्त  मूल्यों को  31  1977  तक  जारी  रखने  का  फैसला  किया

 है

 कोयला  कम्पनियों  ने  श्रभ्यावेदन  किया  है  कि  वर्तमान  मूल्य  ढांचा  लाभप्रद  नहीं

 है  ।  तथापि  यथा  संभव  मितव्ययिता  ate  उत्पादकता  में  सुधार  के  Ferg  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ताकि

 कम  से  कम हो  ।

 रुग्ण  उद्योगों  के  लिये  केन्द्रीय  तथा  राज्य  स्तर  पर  समिति

 1577.  थी  घामनकर :

 थी  सुखदेव प्रसाद  वर्मा  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  देश  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र के  रुग्ण  तथा  बंद  पड़े  want  की  बढ़ती  हुई  समस्या के

 समाधान  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  समन्वय  समितियां  बनाई  जा  रही  हैं  ;

 यदि  तो  उनसे  किस  प्रकार  के  कार्यों  कीਂ  श्रपेक्षा की  जाती  है  श्रौर
 वें

 रुगण

 बंद  पड़े  एककों  की  किस  प्रकार  सहायता  करेंगीਂ  तथा  एसे  एककों  के  पोषण  के  लिए  वे  किस  श्र  हार

 के  उपचारात्मक  कार्य  करेंगी  ;.  श्रौर

 क्या  उद्योगवार  सामान्य  पर  विचार करने  प्रौर उन्हें  उपयुक्त सलाह  देने

 के  लिए  केन्द्रीय  स्तर  पर  भी  कोई  समन्वय  समिति  स्थापित  की  जायगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए  ०  पी०  :  हाँ

 सभी  संबंधित  सरकारी  एजेंसियों  श्रौर  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  संकटग्रस्त  एककों  को

 पुन  :  स्थापित  करनें  हेतु  उपयुक्त  कारवाई  किए  जाने
 तथा  वित्त  श्रौर

 प्रबंध  श्रादि  क्षेत्रों

 के  लिए  समन्वित  रूप  में  अपेक्षित  श्राथिक  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  समन्वय

 समितियां  स्थापित  कर  दी  गई  हैं  ।

 नहीं  ।  किन्तु  विकास  श्रायुक््त  का
 कार्यालय  राज्य

 स्तरीय  समन्वय

 समितियों  के  विचार  farer  की  संवोक्षा  करेगा  तथा  जहां  कहीं  भ्रावश्यक  होगा  सुधा  रात्मक  श्रभ्युपाय

 करेगा

 वैज्ञानिक  तथा  aitattre  श्रनसन्यान  परिषद  हारा  बम्बई  में

 पौली  टैक्नोलोजी  क्लिनिक  का  खोना  जाना

 1578.  श्री  भाऊ  साहिब  घामनकर  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वज्ञानिक  तथा  श्रौद्योगिक  भ्रनुसंघान  परिषद्  (ato  एस०  श्राई०  का
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 मही  राष्ट्र  के  उद्योग  महानिदेशालय के  सहयोग  जि  बम्बई  में  ए  पोलिदेक्नोलोजी  (ag-trerfiratt )

 ब्लिनिक  खोलने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इस  क्लिनिक  का  कार्यक्षेत्र  पौर  कृत्य  कया  are  प्रस्तावित  विलनिक

 का  वार्षिक  feat  खच  होगा  तथा  धन  कौन  खर्चे  करेगा  ;  और

 कया  देश  में  ऐसो  ate  भी  क्लिनिक  ate  यदि  तो  कितनों  शौर वे  केसा

 कार्य  कर  रही  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  Tey  मंत्री  हांककर  :  महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकार

 ने  बम्बई  में  पोलिटैक्नोलोजी  er  (ag  प्रौद्योगिकी  स्थापित  करने  के  लिए  वैज्ञानिक  एवं

 प्रौद्योगिक  श्रनुसं घान  परिषद न्  ०  एस०  झाई०  से  सम्पर्क  किया  है  ।  मामला  अ्रभी

 धीन है

 एक  पौलिटैक्नोलोजी  क्लिनिक  का  art  स्वरूप  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  उद्योगों  के

 समूह  के  लिए  निदानात्मक  सूचना  श्रौर  निर्देशन  केन्द्र  के  रूप  में  होता  है  ।  एक  श्रोर  राज्य  में  स्थितਂ

 उद्योगों  ौर  संस्थानों  के  साथ  सम्पक  रखना  तर  दूसरी  ओर  सी०  एस०  श्राई०  श्रार०  की

 शालाओं के  साथ  < qrqh  कायम  रखने  का  ata  यह  केन्द्र  करता  है  ।  राज्य  उद्योग  संस्थाद्मों

 भर  व्यापार  मण्डलों के  सहयोग  से  इस  केन्द्र की  स्थापना  की  जाती है  ।  प्रथम  चरण  में  इसका

 भ्रनुमानित  व्यय  लगभग  एक  लाख  रुपए  होता  है  ।  सी०  एस०  पभई०  श्रार०  तौर  राज्य

 a  उद्योग  संयुक्त
 रूप  भ्राधा-ग्राधा  खर्चा  वहन  करते  हैं  ।

 जी  हां,चार  पोलिटैक्नोलोजी  क्लिनिक  इस  समय  पटना  ग्रौर

 भोपाल  में  कार्यरत  हैं  इनमें  से  श्रधिकांश  की  स्थापना  हाल  ही  में  हुई  है  ।  इनके  कार्य  का  मूल्यांकन

 visa  समय  पर  किया  जायगा  |

 बिहार  में  अदिवासी  कल्याण  काय  ऋम

 1579.  स्वर्ण  सिंह  सोखो  :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  पा  करेंगे कि  :

 (a)  बिहार के
 छोटा  नागपुर  जैसे  श्रादिवासी  क्षेत्र  में  श्रादिव।सी  कल्याण  कार्यक्रम  को  वस्तुत  :

 कब  से  लाग  किया  जायेगा  ;

 क्या  कई  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  आदिवासी  क्षेत्रों  की  उपयोजनाएं

 तंक  afar  रूप  से  तैयार  नहीं की  गई  हैं  ;

 यदि  तो  इस
 संबंध  में  सरका र  ने  क्या  काय  वाही  की  है

 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डाकर  :  बिहार के  जनजाति  क्षेत्रों  सहित

 सभी  जनजाति  dat  में  जनजाति  कल्याण  कार्यक्रम  पहलें  से  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 शौर
 .

 सभी  is  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों
 ने  प्रपनी-भ्रपनी  उप-योजनाश्रों

 के  प्रारूप  प्रस्तुत  किर  दिए  योजना  wa  में  इनकी  जांच  गई  है  और  इन  पर

 समय-समय  पर  विचार  विमश  किया  गया  है  और  संबंधित  राज्यों  को  उन्हें  अंतिम  रूप  देने  के  लिए

 सिफारिशें  भेज दी  गई  हैं  ।  श्रान्घ्र

 उत्तर
 पश्चिम  दमण  थौर  दीव  के  जनजाति  क्षेत्रों  की  उप-योजनाशों  को
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 अंतिम  रूप  दिया जा  चुका  हिमाचल  ver  तमिलनाडु  नामक
 a

 राज्यों  और  श्रण्डंभान  a  निकोबा  ह  के  संव  शासित  क्षेत्र  योजना  श्रायोग  की  सिफारिशों

 के  श्रनुसा र  श्रपनी  39-ahtaTatT  का  संशोधन  कर  रहे  हैं

 भारत  इलैक्ट्रनिक्स  लिमिटेड  द्वारा  इलेबट्रानिक  उपकरणों  का
 निर्यात

 1580.
 श्री

 डी  ०  बी  ०
 चन्द्र

 :  क्या  cana मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  इलैक्ट्रानिक्स  उपकरणों  का  निर्यात  करने  की

 स्थिति  में  हैं  ;

 यदि  तो  कया  उसे  वर्ष  में  कोई  क्रयादेश  सिला  are  यदि  तो  उसका

 ब्यौरा  क्या  है  ;  अझ्ौर

 उससे  कितनी  विदेशो  L~]  श्रजित  होने  की  सम्भावना  है  ?

 प्रधान  योजना  ऊर्जा  इमे  क्ट्रानिक्स  मंत्री  तया  अन्तरिक्ष  मंत्री

 श्रीमती  इन्दिरा  गाँघी  :  हां  ।

 इस  समय  भारत  इलैक्ट्रानिकी  लिमिटेड  के  पास  लगभग  31  करोड़  रुपए  मूल्य के

 क्ट्रानिक  उपस्करों  प्रघिकतर  रेडार  के  भाड  जिसकी  श्रापुर्ति  1976  से  लेकर

 3  वर्ष  की  श्रवधि
 में  की  जानी है

 ।  साथ  ही  इस  कंपनी  को  45  लाख  रपए  मूल्य  के  इलैक्ट्रानिक

 संघटक
 पुर्जों  के  ऐसे  mec  भी  मिले  हैं  जिनकी  oft  वष  1976-77 के  दौरान  की  जानी है  ।

 चालू  वित्त  ad  wale  ate  से  '  1976  तक  के  पहले  चार  महीनों  में

 भारत  इलैक्ट्रानिकी  लिमिटेड  ने  1.  32  करोड़  रुपए  मूल्य  का  माल  निर्यात  किया  ।  समूचे

 वित्त  वर्ष  1976-77  में  कंपनी  द्वारा  कुल  9.  5  करोड़  रुपए  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  श्रजित  किए  जाने

 की  संभावना  है  ।  फिलहाल  कंपनी  को  जो  श्रार्डर  मिले  हुए  हैं  उनके  फलस्वरूप  भारत  इलैक्ट्रानिकी

 लिमिटेड को  1976  से  लेकर  way  तीन  वर्ष  की  श्रवधि में  लगभग  32  फरोड़  रुपये  की

 विदेशी  मुद्रा  की  होगी  ।

 पण  स्थित  शार्मो  केडट  कालेज  का  स्थानान्तरण

 1581.  श्री  ठांकर  राव  सावन्त  :

 श्री  श्नन्त  राव  atfzat  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  नाग बलात  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्ण  स्थित  झ्रार्मी  केडट  कालिज  को  किसी  wea  स्थान  पर  स्थानान्तरित  करने  का

 विचार है
 ;  तौर

 यदि  तो  उसके  तथ्य  तथा  कारण  क्या  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  :  झ्र  :  इस  समय  ऐसी  कोई  योजना  नहीं है  ?

 महाराष्ट्र  में  तापीय
 श्रौर  जल-विद्युत  ~ afc IN VTS

 1582.  श्री  eat  राव  सावन्त  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aq  1974-75,  1975-76,  न्नौर  1976  -77  में  महाराष्ट्र में  कौन-कौन  सी

 तापीय  अर  परियोजन'यें  मंजूर  की  गई  हैं
 ;
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 इन  परियोजनाग्ों में  से  प्रत्येक  की  क्षमता  कितनी  है  उनके  कत  तक
 पूरा  होने

 की

 आशा  है  भ्र

 (71)  प्रत्येक  को  ऋण  पौर  राज-सहायता के  रूप में  fear  केन्द्रीय  सहायता दी  गई  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sito  fagsat  (a1 a ( से  महाराष्ट्र के  जिए  भ

 1974-75,  1975-76 तथा  1976-/7  के  दौरान  स्वीछत की की  गयीं  ताप-विद्यत  परियोजनाय

 स लग्न  विवरण  में  बताई  गई  इन  वर्षों  में  महाराष्ट्र के  लिए  कोई  जल-विद्युत

 परियोजना  स्वीकृत  नहीं  की  गई
 '

 ये  सभी  स्वीक्षत  योजनायें  राज्य  की  योजना  में  सम्मिलित  हैं  ।  इनके
 लिए

 केन्द्रीय  सहायता

 की  सीमा  का  निर्धारण  faq  परियोजनास्रों के
 >  Fer  Ge क इलए  चिधिदट  तार  पर  न  होकर ह  न  नन  ATEN  हु वर  ५  समप्रता  के श्राघार

 पर  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 1974-75,  1975-76  तथा  के  दौरान  महा  राष्ट्  के  लिए  वीक  की  गयी

 ताप-विद्यत  परियोजनाय

 ्र  परियोजना  का  नम  का  चाल  होने  की

 स०  साइज  संभावित

 तारीख

 is  1974-75  के  दौरान

 1.  नासिक  ताप-विद्यत  केन्द्र  चरण  1X  210  1979

 2.  भस।वल  ताप-विद्यत  केन्द्र  का  विस्तार  1X  210  1979

 aa  1976-77  के  दोरान

 aa  1976-77  के  दोरान

 1.  चन्द्रपुरा  ताप-विद्यत केन्द्र चरण--एक  2K  210  पहली  यनिट

 1380-81

 में  चाल  होगी

 शर  दूसरी

 afte

 1981-82

 में  ।

 ——
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 a  ETE,

 New  Radio  Stations  in  U.P.

 1583.  Shri  Mohan  Swarup  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state  (a)  whether  a  proposal  to  set  up  new  Radio  Stations  in  Uttar  Pradesh  is

 under  consideration;

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof;  and

 (c)  the  time  by  which  this  proposal  is  likely  to  be  implemented  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Vir  Sinha)  :  (a)  and  (b>.  A  new  Radio  Station  for  Kumaon/Garhwal  region  in  Uttar
 Pradesh,  with  a  high  power  medium  wave  transmitter  and  studios  at  Najibabad,  is  under  ins~
 tallation.  It  is  also  proposed  to  set  up  studios  at  Pauri  and  Almora  to  prduce  programmes  171
 local  languages  to  feed  the  transmitter  at  Najibabad.  There  are  no  plans  to  set  up  any  other
 new  station  in,  the  state  for  the  present.

 (c)  The  station  at  Najibabad  is  expected  to  be  commissioned  by  the  end  of  this  year.  The
 site  for  the  studios  at  Pauri  has  been  taken  over  and  the  site  for  Almorais  being  surveyed.  How
 ever  ,  due  to  inadequacy  of  funds,  these  two  pro  ects  are  likely  to  spill  over  to  the  Sixth  Plan.

 पदिचमी  देशों  के  उद्योगपतियों  द्वारा  पंजी  fran

 1584.  थी  एच  Ua.  च्  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  व॑  उद्योग  मंडल  संघ  (Tho  Miko  सी
 ०  सी ०

 के

 नियंत्रण  कर  पश्चिमी  देशों  के  400  उद्योग  पत  भारत  में  पूजी  निवेश  हेतु  भारत  का  दौरा  करेंगे  घौर  दे
 श

 के  उद्योगों  में  प्रौद्योगिकी  सहयोग  भी  प्रदान  करेंगे  ;

 यदि  तो  उसके  बारे  में  तथ्य  क्या  हैं  ;

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  आर

 इससे  भारतीय  जिसे  प्रयोग  में  लाये  जाने  की  श्रावश्यकता  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी  ०  tito
 ०

 :  झ्ौर  इण्डियन  चेम्बर

 शफ  CaCrs  एण्ड  इण्डट्ी  के
 रजत  जयन्ती  समा  रोह  के  सम्बन्ध  में  समा  रोह  समिति  के  श्रध्यक्ष  ने  चैम्बसे

 WIS  HAT
 गौर  दूसरे  देशों  के  प्रत्य  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  से  भेंट  की  थी  तथा  उनसे  नवम्बर  के

 a  faa  सप्ताह  में  व्यापारियों  के  शिष्टमंडल  भारत  भेजने  का  श्रन्रोध  किया  था  ताकि  उन्हें

 TUAW,  सिविल  इंजीनियरी  श्रौर  निर्माण  के  क्षेत्र  में  विकसित  की  गई  क्षमताश्रों  और  बढ़िया  किस्म

 की
 उत्पादित  वस्तुझ्रों  की  हमारी  निर्यात  क्षमता  सें  उन्हें  कराया  जा सके  ।

 इससे  विदेशी  व्यापारियों  की  जानकारी  शौर  ज्ञान  के  अन्तर  को  भरने  में  जितनी  भदद

 उस  सीमा  तरक  सरकार  को  ऐसे  दौरों  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 सरकार  की  विदेशी  विनियोजन  संबंधी  नीति  निरंतर  ग्रत्यघिक  चयनात्मक  रही  है

 तथा  उद्देश्य  प्रौद्योगिकी  के  अंतर  को  भरना  श्रौर  निर्यात  को  बढ़ाना  है  ।  जहां  आयात

 की  जाने  वाली  प्रौद्योगिकी  श्रत्यन्त  gen  प्रकार  की  है  श्रथवा  जहां  इसका  देश  में  विकास  नदीं

 fear  गया  कवल  उन्हीं  के  लिए  विदेशी  विनियोजन  की  झनुमति  दी  जाती  है  ।
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 केन्द्रीय  खरीद  नौंति  का  afsereay  बंगाल  के  उद्योग  '  पर  प्रभाव

 1585.  थी
 एवं

 ८  एन०  मु हजो  कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंश्चिपी  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  हाल  ही  में  इस  श्राशय  का

 अभ्यावेदन  दिया  है  कि  केन्द्रीय  खरीद  नीति  का  उसके  उद्योगों  पर  ब  रा  प्रभाव  > ध  ?

 यदि
 तो

 sap  बारे  में  तथ्य  क्या  हैं  ;  wie

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  के  प्रौद्योगिकी  एककों  के  कार्यकरण  का  श्रध्ययन  करने  वाला  तीन

 सदस्य  य  केन्द्रीय  दल  पश्चिम  बं  गाल  उद्योग  की  समस्या  का  भी  अध्ययन  करेगा
 ?

 gait  मंत्रालय  में  मंत्री  (at  पी०  (  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 हा ं।

 als  सर  गरी  arent  में  सपकता  श्रचिकारियों  की

 1586.  श्री  लाल  भाटिया  या  TaTT  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  मंत्रालयों  ait  सरकारी  उपक्रमों  में  पूर्णकालिक  सतकेता  श्रघिका  frat  को

 नियक्ति  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  अर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 गह  कामिक  ate  प्रशासनिक  gre
 विभाग  तथा  ससदीय  कार्य  fant  में  राजत

 मंत्री  (eit  aya  मेहता
 :  तथा (  GIhaAT  श्रधिकारियों  को  fate  aa  Gra  मंत्रालयों

 प् त्रार  री  उपक्रपों  द्वारा  की  जाती  श्रौर  जहां  कहीं  ्रावश्यकता  होती  है  farrerat  को  ध्यान  में

 रखने  हुए  नियुक्तियां  भी  क  जाती  जिनमें  ग्न्य  बातो ंके  साथ  साथ  अन्तग्रस्त  काय

 की  जिसमें  रक  सतकता  के  कार्य  की  मात्रा  भी  शामिल  का  ध्यान  रखा  जाता  है  ।

 मजरो  में  वद्धि  के  लिये  राज्य  faaa  ate  के  कमं  वारियों

 के  साथ  बातचीत

 1587.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  ऊर्जो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य
 विद्युत  बीड़ों

 के  चेयरमैनों  के  हाल कें  सम्मेलन  में  मजूरी  वद्धि  के  बारे

 में  fag  बोर्डों  द्वारा  अपने
 क्मेंचा  रियों

 के  साथ  वार्ता  करने  के  प्रश्न  पर  की  गई  थी ;

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  और

 क्यां  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  विद्युत्  बोर्डों  को  इस  बारे  में  कोई  निदेश  या  मागदर्शी

 सिद्धांत  जारी  fou हैं
 ?

 ा ऊर्ना  मंत्री  (att  चन्द्र
 अस्त  न  जी  ,  नहीं  ।

 (a)  wit  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 117



 Written  Answers  August  25;  1976

 गृहों  द्वारा  गाँवों  का

 1588.  श्री  हार  ०  एन  «  वया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येक बड़े  प्रौद्योगिक  ह  से  एक  गांव  का  उत्थान  करने  का  श्रनुरोध  किया  है
 ;

 क्या  यह  अ्रनरोधघ थि  सरक
 री

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिए भी
 श्रौर

 यदि
 तो

 इस  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री  (sit  To  Toate)  :

 जी  ,  नहीं  ।

 ate  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 कर्नाटक  झोर  उत्तर  wast  में  य्रेनलियस  के  निक्षेप

 1589.  श्रो  पी  ०  गंगादेव :

 थी  भाऊ  साहेब  घामनकर  :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  वरेंगे  क

 क्या  at 2  में  जिले  के  दो  गांवों  शौर
 उत्तर  प्रदेश

 के  कुछ  भागों  में  हाल  ही

 में  यूरे।नयम  पाया  ग्या  है  ;

 व्या  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  खोज  काय  mien कर  दिया  है  ;  त्रौर

 यदि  तो  उसका  क्या  frome  निकला  है  ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलंदढ्रानिवस  मंत्रो  तथा  wafer  मंत्री

 (sitet  इन्दिरा  (#)  हां  कर्नाटक  के  चिकमगलूर  जिले  के  कलासापुरा  तथा

 गांवों  के  प्रास-पास  ऐसे  स्थल  पाये  गये  हैँ  जहां  यर ेनियम  के  मिलने  की  श्राशा  है  तथा

 ञत्तर  प्रदेश  के  टिहरी  जिले  के  केम्ग्ासीर  तथा  नामक  स्थानों  के  fae

 की  विद्यमानता  के  कुछ  संकेत  मिले  हैं  ।

 तथा  ,  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  परमाणु  खनिज
 प्रभाग  द्वारा  इन  स्थलों

 की
 जांच

 विस्तार  से
 की  जा

 रही  है
 ।

 इन  क्षेत्रों  में  विद्यमान  खनिज  की  मात्रा  का  पता  जांच  के  पुरा  होने
 पर

 लग  सकेगा  ।

 Indian  immigrants  of  foreign  countries
 resettling  in  India

 1590.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Hcme  Affairs  be  pleased  to
 state:  (a)  the  number  of  Indiau  immigrants  abroad  who  have  egain  settled  in  India  during.
 the  last  three  years;  and

 (b)  the  number  out  of  them  who  have  acquired  Indian  citizenship  again  and  the  number
 of  those  who  are  still  living  in  India  retaining  the  citizenship  of  other  countries  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin):  (a)  &

 (b).  Information  abcut  the  number  of  such  persons  is  not  avaliable  as  citizens  of  most  of  the
 Comnionwealth  Countries  do  not  require  visas  for  coming  to  and  staying  in  India.

 Grant  of  Indian  Citizenship  under  section  5  (1)  (a)  of  the  Citizenship  Act,  1955  to  19
 such  peisons  (who  had  come  to  Indie  during  1973,74  and  75)  has  been  authorised  by  the
 Cenual  Government,  50  far.
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 )  लिखित  उत्तर

 उड़ीसा  में  सोनाजाइट  whe  इत्मेनाइट  खनिज

 1591.  शो  जन  सेठी
 :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  मोनाजाइट  ait  इल्मेनाइट  दुलंभ  खनिज  उपलब्ध  है  ;

 ( @)  क्या  इन  खनिजों  की  ट्राम्बे  के  लिए  ग्रावश्यकता  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 Hatigt  योजनों  परमाजु  ऊर्ना  सेपट्रानियस  मंत्री  यथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 (attra  इग्दिरा  :  हां  ।

 भाभा  परमाण  म्रनुसंघ्र।न  crea  के  लिए  तत्काल  इन  खनिजों  की  कोई  श्रावश्यकता

 नहीं  है  ।

 इंडियन  रेयर  जोकि  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  प्रशासनिक  नियंत्रण

 में  काम  करने  वाला  एक  सरकारी  उपक्रम  इन  खनिज  निक्षेपों  के  व्यावसायिक  समुपयोजन  के

 लिए  समेकित  उद्योग  समूह  स्थापित  कर  रहा  है
 ।

 दामोदर  घाटी  fava  के  तापीथ  वियात ष  we  जल-विद्यत्  संयंत्रों  में

 विद्युत  उत्पादन  की  लगत

 1592.  श्री  सोमनाथ  west  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  दापा  करेंगे  कि  :

 कया  दामोदर  घाटी  निगम  के  तापीय  विद्युत  ate  जल  विद्युत  संयंत्तों  में  19  74  से  1976

 तक  प्रति  at  विद्यत ि  उत्पादन  पर  यूनिट  )
 श्रौसत  कितनी  लागत  झाई  ;

 दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  1974  से  1976  की  श्रवंधि  में  प्रति  ay  कलकत्ता

 इलेक्ट्रिक  सप्लाई  का  रपोरेशन  को  यूनिट  )  किस  औसत  wer  पर  बिजली  दी  गई  है  WyAayT  दी

 जारही

 क्या  उनका  ध्यान  इस  दिलाया  गया  है  कि  कलकत्ता  इलैक्ट्रिक  सप्लाई का  रपोरेशन

 ने  हाल  ही  में  प्रौद्योगिक  वाणिज्यिक  और  घरेलू  उपयोग  के  लिए  बिजली  की  दरों  में  काफ़ी  वृद्धि  की

 z;  Ate

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्र/लर  में  उपमंत्री  :  दामोदर घाटी  निगम  द्वारा दीं

 गई  सुचना  के  ष्  गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  उनके  ताप-विद्युत्  श्रोर  जल  विद्युत्  संयंत्रों  में  विद्यत् थि

 उत्पादन  कौ
 ग्रौसत  लागत  निम्न  प्रकार  रही

 —

 ay  समग्र ताप-विद्यत्  जल-विद्युत

 प्रति

 1973-1974  7.500  7,455  7.496

 1974-1975  8  561  9,839  8.650

 1975-1976  उपलब्ध  नहीं  है
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 (Saka)
 Cn

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  कलकत्ता  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  का  रपोरेशन  को  दामोदर  घाटी

 निगम
 दारा  सप्लाई

 की  गई  बिजली  की  श्रौसत
 कग

 नं
 चे

 बताए  गए  अनुसार  रही  —

 ay  पैसे  प्रति  यूनिट
 लना  ———_$_$_——_————

 197361974  8,477

 1974-1975  10.492

 16.185

 a

 लाइसें धारी  द्वारा  टैरिफ़
 का  संशोधन  विद्युत  )  1948  के  प्रावधाओं

 द्वारा  नियत्ित  gate  इस  मामले  पर  विचार  लाइसेंसधारी  तथा  राज्य  सरकार  को  ही  करना  है

 भवतोष  दत्त  aint  समाचार  पत्र  पर  प्रतिवेदन

 1593.  श्री  सोमनाथ  कया  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  ठप्पा  करेंगे  कि
 :

 पत्न  विषयक  भवतोष  दत्त  समिति  ने  अरपना  प्रतिवेदन  सरबा

 को  कब  प्रस्तुत  किया  था  ;

 समिति  की  मुख्य  faa for  क्या  हैं  और  उन  में  किन-किन  पर

 सरक।र  द्वारा  विचार  कर  लिया  गया  है  /  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  ;

 स्वीकत  सिफ़ारिशों  में  से  फिस-किस  को  aa  तक  कार्यान्वित  कर  दिया  गया

 समिति  की  को  व्यापार  गृहों  से  maa  करने  at

 सिफारिश  कों  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  ग्रौर

 यदि  तो  उक्त  सिफ़ारिश  को  कब  सें  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 सूचना  ae  प्रतारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  TTT T  & )  समाचार  पंत्र  We  व्यवस्था

 संबंधी  डा०  भवतोष  दत्त  समिति  की  रिपोट  सरकार  को  1975  को  प्रस्तुत  की  TE qT I

 से  मुख्य  सिफ़ारिशें  रिपोर्ट  में  दी  गई  है ंजो  7  1975  को  सदन  की  मंज

 पर  रखी  गई  थी  ।  fete  afer  रूप  से  विचाराधीन  है  श्रौर  इस  संबंध  में  एक  विवरण  यथाससय

 सदन  की  भें  प्र  रखा  जाएगा  |

 Dispute  between  Management  an  d
 Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi

 Union  of  Workers  of  Khadi

 1594.  Shri  Hirala  Dodal  :  Willthe  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state.

 _(a):  the  number  of  disputes  between  the  Management  of  the  Khadi  and  Gramodyog
 Bhavan,  New  Delhi  an  the  Union  of  its  workers  unde  r  Industrial  Disputes  Act
 pending  with  different  authorities  ;

 i

 (b)  whether  their  disputes  fal]  in  the
 Delhi  Administration;  and

 jurisdiction  of  the  Centre  orin  the  of

 which  Bhavan  and  wo
 (c)  whether  an  appealis  pending  withthe  Supreme  Court in  regard  to  part  (b)  above  to

 eo as  ers  Unions  are  the  parties  2
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 लिखित  उत्तर 25  1976
 a

 The  Minister  of
 State

 in  the  शिफा लिज  of  ल बचलतप &ल्फ  (Shri  A.P.  Sharma)  :  (a)  Two.

 (b)  In  the  jurisdiction  of  the  Central  Government.

 (c)  No,  Sir.

 नेपा  न
 ज  प्रिट  द्वारा  सहायक  उद्योगों  का  विकास

 1595.  atazz  न'तिराज  सिंह  :

 शी  नाथू  राम  अहिरवार :

 ब्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेपा  न्यूज  प्रिंट  पहले  चार  सहायक  उद्योगों  का  विकास  करने  को  सहमत हो  गया

 था  परन्तु  बाद  में  तोन  को  छोड़  दिया  शौर
 उत्पादन

 स्वयं  करने  का  fray  किया  है  ;

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 उन  सहायक  उद्योगों  की  स्थिति  क्या  है  ?

 उद्योग  में  राज्य  मंत्री  (att  बी  ०  पी  ०  मौ  े  :  से  (77)  नेपा  मिल  ने  पहले एलम

 fart  ना  स्पेशल  नट  बोल्ट्स  आदि  के  चार  सहायक  उद्योगों  का  विकास  करने

 का  विचार  किया  था  ।  किन्तु  संभावी  उद्यमियों  की  are  से  कोई  पहल  नहीं  हुई  तथा  नेपा  मिल  को

 स्वंय  के  कुछ  देशी  fara  सहायक  एककों  के  रूप  में  स्थापित  करने  पड़े  ।  नेपा  मिल्स  अ्रपनी  श्रनेक

 ग्रावश्यकताएं  पुरी  करने  के  लिए  संरचना  काय  सहित  बहुत  बड़ी  संख्या  में  इंजीनियरी

 की  वस्तुएं  के  शहरों  के  मौजूदा  कारखानों  से  ल  रही है  ।  नेपा  मिल्स  सहायक  उद्योगों  की

 स्थापना  करने  के  बारे  में  सध्य  प्रदेश  सरकार  के  उद्योग  Fada  पौर  उद्योग  स्कंधों

 तथा  रिजवे  बैक  ग्राफ़  भोपाल  से  Aas  बनाए  हुए  है  ।

 जबलपुर  में  रक्षा-पोटरगाड़ियों  का  कारखाना

 1596.  चौधरी  नीतिराज  fax  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रफा  करेंगे  कि  :

 क्या  जबलपुर  स्थित  रक्षा  मोटर  गाड़ी  कारखाना  ग्रपने  सभी  सहायक  एककों को  10

 प्रतिशत  मूल्य  प्रधिमान  नहीं  दे  रहा  है  ;  ak

 क्या  इन  एककों  को  पर्वाप्त  काम  दिया  जाता  है  ?

 रक्षा  मंत्रानय  सें  राज्य  मंत्री  विट्ठल  नरहर  :  जबलपुर

 स्थित  व्ही कल
 साव  जनिक  उद्यम  ब्यूरो  के  मार्गदशेक  सिद्धातों  के  श्रपनी  सहायक

 यूनिटों  को  दिए  गए  श्रार्डरों  पर  10  प्रतिशत  तक  मूल्य  भ्धिमान  दे  रहा  है  |

 जिन  सहायक  मूनिटों  ने  व्हीकल  फ़ैक्टरी  के  मदो ंके  लिए  निर्माण  तत्परता  से  स्थापित

 कर  लिया  है  उन  सभी  को  फ़ैक्टरी  द्वारा  पर्याप्त  काम  दिया  गया  है  ।

 होकियो  से  लाई  गई  नेताजी  की  afeaat  u lareraray  का  संरक्षण

 1597.  श्री  सुबोध  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क़्पा  करेंगे कि
 :  -

 कया  खोसला  श्रायोग  के  सुझाव  के  श्रनुतार  सरकार  नेताजी  की  अस्थियों  x srererart  के

 भाग  को  टोकियो  से  भारत  ले  ars  हैं  ;  ate
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 काणा
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 इन  अम ल्य  अवशेषों  को  प्रदर्शन  स्रोर  संरक्षण
 के  लिए  कलकत्ता तथा  देश  के  अन्य  भागों

 में  कब  तक  ले  उाएगा
 ?

 गह  कामिक  ott  शासनिक  संधार  विभाग  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  ney

 संत्रो  ate  जी  नहीं  श्रीमान  ।  खोसला  ग्रायोग  ने  एमी  कोई  fawrfca  नहीं  की

 थो  Mx  नहीं  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  है  ।

 wat  नहीं  उठता  |

 गजरात  तट  के  पास  पोत

 1598.  1.0  एन  ०  श्रार ०  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बतान की  करेस  कि

 क्या  विदेशों  मत्स्यग्रहण  पोत  गुजरात  तक  के  पास  हमारी ज  के  अन्दर  कायेरत

 हैं  ;

 द  तो  क्या  हाल  ही  में  गुजरात  तट  के  पास  कोई  विदेशी  मत्स्यग्रहण  पोत  पकड़

 गए  हैं

 (77)  वे  किस-किस देश  के  हैं  ;  और

 इस  प्रकार  के  उल्लंघनों  की  रोकथाम  के  लिए  क्या  ी  की  है  ?

 रक्षा  मंत्री  बंशी
 सौराष्ट्र  तट  के  पास  मछली  पकड़ने  वाले  विदेशी

 जहाजों  के  कुछ  मामले  हमारे  ध्यान
 में

 हैं

 कस्टम  प्राधिकारियों  द्वारा  जनवरी  1976  में  दो  विदेशी  ञ् [ए  पकड़े  गए  थे
 ।

 दोनों  जहाज  पाकिस्तान  के  थे

 (+)  ऐसी  घसपैठों  को  रोकने  के  लिए  पकड़ी  गई  नौकाओं  के  माल्तकों,र्वासियों  पर  झसेनिक

 गश्ती  ज्ह्टाजਂ प्रशासन  द्वारा  अदालत  में  मवदमा  चलाया  stat  है  ।  इस  प्रयोज्प्त  के  लिए

 उपलब्ध  हैं  उन्हें  तैनात  कर  के  ऐसे  अनाधिकार  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाते हैं

 पॉडिचंरी  में  म्यनिशिपल  कम्यन

 1599.  श्री  एस०  राधाकृष्णन  :  कया  गह  मंत्री  यहं  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 बया  पॉडिचेरी  में  म्यूनिसिपल  कम्यनो ंके  कार्यकाल  की
 श्रवधि  को  बढ़ा

 दिया  गया

 ak

 (@)  क्या  जनता  द्वारा  अथवा  किसी  संगठन  की  आर  से  सरकार  को  उनका  विघटन  करने

 i  बारे  में  कोई  श्रभ्यावेदन मिला  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 एफ  ०  एच

 ०
 मोहसिन

 पाण्डिचेरी में  वतंमान

 फ्ल  तथा  कम्यून  पंचायत  परिषदों  के  पाषंदों  कार्यकाल  की  wats  30  1977  तक  बढ़ा दी

 गई  है  ।

 सरकार  की  पांडिचेरी  क्षेत्रीय  कांग्रेस  की
 का्यंका  रिणी

 समिति  द्वारा  पारित

 एक  संकल्प  की  प्रतिलिपि  प्राप्त  हो  गई  है  sae Aaa वर्तमा  न  को  भंग  ०  पने  का  झाग्रह  कियां

 गया है
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 _3
 1898  )  सभा  पटल

 पर
 रखे  गये  पत्न

 Fine  for  Misuse  of  LS.J.  Mark

 1600.  Shri  Mohan  Swarup  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  a  proposal  to  increase  the  amount  of
 in  case  of  misuse  of  I.S.I.  mark;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (c)  when  this  will  come  into  force  ?.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shri  B.P.  Maurya)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  and  (c)  The  proposals  for  the  enhancement  of  penalties  have  not  yet  been  approved
 by  Government.  en  approved,  the  Parliament  will  be  approached  for  amendin  the  Indian.
 Standards  Institution  (Certification  Marks)  Act,  1952.  They  will  come  into  force  th 1en  the  Par-
 liament  appreves  amendments  to  the  Act.

 सभा  Gea  पर  Te  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 fant  स्टेकचुरल चछो  नेती  का  aq  1974-75  का  इसो  वर्ष  प्रतिवेदन  के

 कार्यकरण  को  समीक्षा  तथा  एक  विवरण  ट्रेक्टर  श्रौर  विक्रय

 foray  श्रादेद थ  1976  श्र  tex,  डिजाइन

 शर  ATITTS  चिन्ह  महानियंत्रक  का  1975-76

 का  प्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्री  टी ०  ए०  मैं  निम्नलिखित  पत्र  र  पटल  पर  रखता  हूँ

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  cat  तथा  wast  संस्करण  )  की  was  प्रति  :--

 )  ब्रिवेणी  स्ट्रेक्चुरल्स  इलाहाबाद  के  वर्ष  197  4-75  के

 बश्र्ण  की  रकार  दूवारा  रामीक्षा  |

 त्रिवेणी  स्ट्रैक्चुरल्स  इलाहाबाद  1६  वर्ष  1974-75  का
 विधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उनਂ  पर  मियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  farce

 ATO  बताने  वाला  एंदृ  विवरण  तथा  श्रंग्रेजी  ।

 [wera  में  रखा  गया  Feat  एल०  टी०
 11199/76

 (3)  अवश्यक  वस्तु  1955  को  धारा  3  की  उपधारा  अन्तर्गत

 ट्रेक्टर  site  fram  oe  1976
 तथा  stash  संस्दारण  की  एक  जो  दिनांक  22  1976  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रघिसूचना  संख्या  सां  ०  ato  362  में
 gar  था  ।

 प्रिंथालय  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  ato
 11200/76]:
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 (4)  — —  1970  की  धारा  155
 के  ह. अ्न्तगत  aoe,  डिजाइन  पौर

 व्यापार  चिन्ह  महानियन्त्रक  के  व  1975-76  के  aries  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में
 रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  11201/76]

 a  डिजाइन  wit  व्यापार  चिन्ह  महानियंत्रक  का  वर्ष  1975-76  का

 arta  wader,  सहकारी  समितियाँ

 के  areata  श्रचिशुचनायें

 नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्रो  (at  ए  ०  जाज  में

 लिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 :--

 (1)  व्यापार  तथा  ब्यापा
 ला  op
 पट  1958  की  घारा  126  के  अन्तगत

 पटन्ट  डिजाइन  are  व्यापार  चिन्ह  महानियन्त्रक  के  वर्ष  197  5-76  के  aries

 प्रतिबेदन  तथा  श्रंग्रेजी  संस्वारण  )  की  एक  प्रति  ।

 (2)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  दवारा  feats  31  जनवरी

 1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा के  खण्ड  के  साथ  पठित

 तभिलनाडु
 yet:
 पहूंना परी  समितियां  1961  की  धारा  119  की

 उपधारा  (4)  के  भ्रन्तनत  निम्नलिखित  की  एक-एक  प्रति  :--

 (eat )  जी०  झ्ो०  एम०  616  ज़ो  दिनाक 15.0  1974  के

 सत्कार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके.दुवारा  तमिलनाड़ु

 सहकारी  समितियां  1963  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ।

 जी०  श्रो०  एम०  487  जो  दिनाक  19  1975  के  तमिलनाड़

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  दवारा  तमिलनाडु

 सहकारी  समितियां  1963  में  कतियय  संशोधन  किये  गये  हैं  ।

 (Gin)  जी०  त्री ०  एम०  596  जो  दिनांक  31  fears,  1975  के

 सरकार  राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जित के  दत्रारा  तमिलनाडु

 कारी  शीष  समितियां  शौर  निर्वाचत

 1974  में  कतिपय  संशौधन  किया  गया  है  ।

 (3)  उपर्युक्त  श्रघिसुचनाश्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  wast  |

 (4)  उपर्युक्त  श्धिसुचनाग्ों  के  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  (farat  तथा  wast  संस्करण )

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  11202/76]

 (5)  राज्य  के  सम्बध  में
 राष्ट्रपति  दवारा  दिना ह  31

 1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  (7)
 के  साथ  qfsa
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 25  1976  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 rr यव  अअ  ि

 तमिलनाडू  सहकारी  भूमि  विकास  बेक  _ 4 ferfran,  1934  की  धारा

 की  उपधारा  (2)  के  अन्तत  भ्रधिसुचना  संख्या  जी०  तरो ०  एम०  597  की

 एक  प्रति  जों  fete  31  1975  के  तमिलनाडु  सरकार  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  रिसो  द्वारा  तमिलनाडू  vent  भूमि  विकास  बैंक

 1970  में  afore  संशोधन  किया  गया  है  ।

 उपयुँक्त  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  का  रण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  ।

 उपयुक्त  अधिसूचना  का  हिन्दी  सरू:'रण  सभा  पटल  पर  न  रखें  जाने  के  का  रण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  way  ।

 [senna
 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  eto  11203/76]

 वेज्ञानिक  atc  झौद्योगिक  झनुपन्धान  परिषद  तथा  भारतीय  राष्ट्रीय

 fama  fare  के  aries:
 प्रतिव

 erearr-acifara  लेखे  तथा

 विवरण

 योजना  मंत्रास्म  थे  राज्य  मंत्री  दांकर
 :

 मैं  निम्नलिखित
 फ्त्र

 समा  पटल  पर  रखता

 ह

 (1)  वैज्ञानिक  ate  श्रौदुयोशिक  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  ag  1975:

 के  वाधिका  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 (2)
 वैज्ञानिक  att  श्रौद्योगिक  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1973-74

 के  लेखे  संबंधी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  श्रंग्रजीਂ  की  एफ

 श्रति

 (3)  वेज्ञानिए  शौर  श्रौद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1974-75

 के  लेखे  संबंधी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक

 प्रति

 (4)  (8)  में
 उल्लिखित  प्रतिवेदन

 का  हिन्दी  संस्करण  साथस  थ  सभा  पटल

 न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवर  (ferdi  तथा  भ्रंग्रेजी  |

 (5)  उपर्युक्त  (9)  में  उल्लिखित  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन को  सभा  पटल पर  रखने  में

 हुए  विलम्ब  के  पारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  मरंग्रेजी  |

 [sara  में
 रखा  गया  ।  देखिए  Weal  एल०  डी०  11204/76]

 (6)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  wera

 भारतीय  राष्ट्रीय  झनुसंधान  विका स  नई  दिल्ली  के  वर्ष  197  4+7  5  के  aries

 प्रतिवेदन  (feat  तथा  sist  संस्करण )  की  एक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [saya  से  रखा गया  ।  देखिए  सदया  एल०  Eto  11205/76]
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 अन्दसान  और  निकोबार  प्रद्यासन  का  1974-75  का  वार्षिक  प्रशासन

 wWaqee  संघ  लोक  से  wale  से  z )

 1976  श्रौर  खिल  भारतीय  सेवा  श्रायोग  झधि

 1451  के  grana  जारो  afa=e  नायें

 योजना  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  HT  :  मैं  श्री  श्रोम  मेहता  की  की  श्र  से  farts

 लिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 1)  अन्दमान ६.  निकोबार  प्रशासन  के  वर्ष  1974-75 के  वाधिक  सामान्य  प्रशासनਂ

 प्रतिवेदन  तथा  भ्रंग्रेजी  रास  की  एक  प्रति  ।

 [watea  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  elo  11206/76]

 (2)  संविधान के  अनुच्छेद  320 के  खण्ड  (5)  के  DeTTT  संघ  लोफ  सेवा

 से  संशोधन  1976  तथा  शरंप्रेजी  स्वरण
 )  को

 एक  प्रति  जो  दिनांक  24  1976  के  भारत  के  रा
 TT?

 में  ग्रघिसू ना rat
 संख्या

 सा०  सां०  नि०  1063  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 [darea  में  रखा  गया  ।  बखिए  संख्या  एल०  eto  11207/76]

 (3)  अखिलਂ  भारतीय  सेवायें  1951  की  घारा  की  उपघारा  के

 )  की  cree anita  मिम्नलिखित  श्धिसूवाओं  हिन्दी  तथा  stat  संस्परण

 प्रति

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  पद  संख्या  निर्वारण  )
 दसवां  संशोधन

 1976  जो  दिनांक  4  1976  के  भारत  के  asia  में  प्रघिसचना

 संख्या  सा०  सोा०  नि०  में  हुए थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  1976  जो

 दिनांक  4  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  अ्रघिसूचना  संख्या  सा
 ०

 ato  fro  7535)  में  प्रकाशित  हुए थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सवग  में  पद  संख्या  सोलहवां

 धन  1976  जो  दिनांक  7  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसुचना  संख्या  सा ०  सां०  नि०  2091  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासंतिक  सेवा  सोलइवाँ  संशोधन  1976  जो

 दिनांक  7  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  सख्या  सा

 साप  नि०  2092  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 अखिल  भारतीय  सेवायें  एवं  सेवानिवृत्ति  सातवां  संशोधन

 1976  जो  दिनावा  7  1976 के  भारत  के  राजपत्र  में ofer-

 सुचनां  संख्या  ATo  Sto  fac  2143  में  waThy :  हुए  थे  |

 सं
 रखा/गया  द  fag  सख्या  Ta okto ०  11208/76]
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 3  18!  9  )  राज्य  सभा  से  प्राप्त  सन्देश
 नी 98

 (ma

 (4)  प्रशासनिक  सुधार  प्रायोग  के  विभिन्न बि" ं  प्रतिवेदनों  में  की  गई  कतिपय  सिफारिशों
 पर

 किये  गये  तथा  उन  fararay  की  क्रियान्विति  संबंधी  एक  विवरण  (  20

 1976  तथा  मंग्रेजी  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  THe  gto  11210/76]

 नौवेना  (Ta)  नौवाँ  संग्रोधन  1976

 रक्षा  ध. मंत्र लव  में  उपमंत्री  (at  ज०  To  मैं  नौसेना  1957  की

 धारा  185  के
 श्रस्तग  त  नौसेना  (FAT)  नौवां  संशोधन  1976  (faret  तथा  स कग्रज  संस्करण  )

 की
 एक  जौ  दिनांक  14  1976 के  भारत  के  राजपत्र में  श्रघिसूचना  संख्या  सां  ०

 नि०  श्रा०

 201
 में

 प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 [aeareray  में  रखा  गया
 देखिये  संख्या  एल०  टी  ०

 11210/76]

 अखबारी  कागज  को  आयात  नीति  ससाचार  पत्रीं  /  पश्चिकाओं

 तथा  अन्य  अखबारों  कागज के  उ  aaa ral  की  पाता

 सुचना  श्परार  प्रसारण  मंत्रसलय  में  उपमंत्री  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्रों

 तथा  भ्रंप्रे  संस्करण )
 की  ए  क-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  ता  हूं

 :--

 aa  site  सुचना  संख्या  76  We  ठी  सी  76.0  दिनांक  2  1976

 जिसमें  aq  1976-77  के  लिए  अबबारी  कागज़  की  rare  नीति  दी  हुई  है  ।

 सावंजनिक  सुचना  संख्या  1  श्रार-एन  76  दिनांक  2  1976  जिसमें

 समाचा  पत्ति
 कागा  तथा  ग्न्य  Maa  कागज  के  उपभोक्तिप्ों  की  पात्रता  का

 अधार  अ्रधिसुचित  किया  गया  है  ।

 [wer  लय
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  Fao  ato ०  11211/76]

 लय  अनुदान  aa  का  ae  1974-75  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 दिक्षा  पौर  समाज  कल्थाण  पंत्र  त्था  संस्कृति  विभाग  में  Bqaat  डी  ०  पी  ०  :

 मैं  विश्वविद्यालय  श्रनुदान  अयोग  1956  की  धारा  18  के  ्रन्तरगंत  विश्व  विद्यालय  श्रतुदान
 श्रायोग के  वर्ष  1974-75  के  aren  प्रतिवेदन

 तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण  की  एक  प्रति  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  |

 [were  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1121 2/  76]

 राय्थ  सभा  से  सन्देश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों  की  सूचना  देता हूं
 कि  राज्य  सभा  24  1976  की

 श्रपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  19 9 ATE,
 1976  को  पास  किये  गये  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ्रौर  तस्करी  निवारण

 1976  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  है  ।
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 Child  Marriage  Restr:  int  (Amendment)  Bill  Bhadra  3,  1898  (Saka)
 a

 कि  राज्य  सभा  24  1976  की
 श्रपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  19

 1976  को  पास  किये  गये  इण्डियन  श्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  का  श्रजेन

 1976  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  है  ।

 कि  राज्य  सभा  को  लोक  सभा  द्र  17  1976 को  पास  किये  गयेਂ  भारतਂ

 की  श्राकस्मिकता  निधि  1976  के  बारे  सें  लोक  सभा  से  कोई

 सिफारिश  नहीं  करनी है  ।

 अ्रनुसचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  बल्थाण  सस्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF  CASTES  AND  SCHEDULED

 s2at  प्रतिवेदन

 श्री  निहार  लास्कर  मैं  गुह  मन्त्रालय--दिल्ली  प्रशासन  में  श्रनुसुचित  जातियों

 तथा  श्रतुसुचित  जनजातियों  के  लिये  श्रारक्षण  तथा  उनके  निधोजन  के  बारे  में  अ्रनुसूचित  जातियों  तथा

 भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  wast

 संस्करण )  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 सरकारी  WANA  सम्बन्धी  समिति  का
 प्रतिवेदन

 OM  M
 कि  MITTEE  ON  GOVT.  ASSURANCES

 17a

 श्री  बोरभद्र  fee  (ast):  मैं  सरकारी  WTZAT AAT  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता हूं  ।

 बाल  विवाह  atta  विधेयक

 CHILD  MARRIAGE  RESTRAINT  (AMENDMENT)  BILL

 are  श्रौर  कम्पनी  c  मंत्री  एच  ०
 गार ०  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 बाल  विवाह  sate  1929  का  और  संशोधन  करने  तथा  भारतीय  ईसाई  विवाह

 1872  शर  fare  विवाह  1955  में  कतिपय  श्रानुष॑ंगिक  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  श्रनूमति  दी  जायें  ।

 mae  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  बाल  विवाह  अवरोध  1929  का  भौर  संशोधन

 करने  तथा  भारतीय  ईसाई  विवाह  187  2  ai  fey  विवाह  1955  में  कतिपय

 भानुषंगिक  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  pate  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीछूत  ar  |

 The  motion  was  adopted,
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 मेटल  कारपोरेशन  तथा
 25  1976

 प्रकीण  विधेयक =

 att  एच
 ०

 श्रार  ०  गोखले
 :

 मैं  विधेयक
 को  करता हूँ

 ।

 श्रमिक  भविष्य  सिधि  (artes )  faa

 LABOUR  PROVIDENT  FUND

 LAWS  (AMENDMENT)  BILL

 श्रम  मंत्री  रघनाथ
 :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 कि  कोयला  खान  भविष्य  कुटुम्ब  पेंशन  तथा  बोनस  स्कीम  1948,

 कम  चारी  भविष्य  निधि  ate  कुटुम्ब  पेंशन  निधि  1952,  धनकर

 1957  श्रौर  भ्रायकर  1961  का  शर  शोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अ्रनमति  दी  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है

 कि  कोयला  खान  भविष्य  कुट्म्ब  पेंशन  तथा  बोनस  स्कीम  1948,

 कर्म  चारी  भविष्य  निधि  तौर  कुटुम्ब  पेंशन  निधि  1952,  धनकर

 1957  तौर  श्रायकर  1961  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले

 fared यक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अ्रनमति कि  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 The  motion  was  adopted.

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 श्रमिक  भविष्य  निधि  fafa  (amar)  1576  के  बारे  में  दिवरण

 STATEMENT  RE.  LABCUR  FUND  LAWS  (AMENDMENT)  ORDINANCE,  1976

 श्री  रघनाथ  रेड्डी  :  मैं  श्रमिक  भविष्य  निधि  विधि  )  19  41028  तुरन्त

 विधान  बनाये  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  वक्तव्य  (faret  तथा  wast  संस्करण )

 सभा
 पटल पर  रखता हुं

 |

 मेंटल  कारपोरेशन  (zeSteRTT  cat
 प्रककीणं

 METAL  CORPORATION  (NATIONALISATION  AND  MISCELLANEOUS  PRO-

 VISIONS)  BILL

 इस्पात  तथा  खान  मंत्री  :  मैं  प्रस्ताव करता  हुं
 ——

 कि  राजस्थान  राज्य  वे  जवार  क्षेत्र  में  और  उसके  श्रास-पास  जस्ते  य्रार  सीसे  के  भंडारों  का

 लोकहित
 यथासम्भव  पूर्णतया  समुपयोजन  करने  तथा  उन  खनिजों  का  ऐसी  रीति
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 Metal  Corporation  (Nationalisation  and  Miscellaneous

 Provisions)  Bill  August  25,  1976 ना

 से  उपयोग  करने  के  लिए  जिससे  सर्वे  सामान्य  की  भलाई  केन्द्रीय  सरकार  को  समथ

 बनाने  के  is  योजन  के  लिए  मेटल  कारपोरेशन  के  उपक्रम  का  ऐसे  उपक्रम  का

 उक्त  कारपोरेशन  को  पुनः  श्रस्तरित  प्रौर  उसमें  पुनः  निहित  gar  समझे  जाने  के

 पश्चात्  ग्रहण  करने  का  श्रौर  मेटल  कारपोरेशन  के  उपक्रम  के  पश्चात वर्ती ष्  श्रज॑न  का

 श्र  उनसे  सम्बन्धित या  उसके  श्रानृषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 यह  विधेयक  2  1976  को
 लागू  किये  गये  भ्रध्यादेश  का  स्थान  लेने  के  लिये  लाया  गया

 1966  के  का  2  1976  से  निरसन करने  के  बाद इस  उपक्रम को  मँ  टल

 रेशन  ग्राफ  इण्डिया  को  सौंप  दिया  गया  ate  उसमें  मिला  दिया  गया  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  इसका  प्रबन्ध

 सरकार  ने  भ्पनेਂ  हाथ  में  ले  लिया  तथा  wa  फिर  से  2  1976  को  इसका  प्रबन्ध  केन्द्रीय  सरकार

 को  हस्तान्तरित  किया  गया  |  यह  प्रबन्ध  तक  चलता  रहा  ।  इस  में  मैटल  कारपोरेशन

 श्राफ  इण्डिया  उपक्रम  का  मालिक  रहा  परन्तु  उपक्रम  का  प्रबन्ध  सरकार  के  हाथ  में  ही  रहा  तथा  सरकार

 ने  एक  प्रशासक  नियुक्त  कर  दिया  ।  इसलिये  मैटल  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  इस  उपक्रम  के  प्रबन्ध  से

 25  1965  से  1  1976  तक
 वं

 चित  रहा  ।  इसलिये  कम्पनी  को  प्रबन्ध  से  वंचित  करने

 के  लिये  उचित  राशि  का  भूगतान  करना  श्रावश्यक  हो  गया  ।  इसके  लिये  अ्रध्यादेश  की  धारा  10  तथा

 विधेयक  के  खण्ड  10  में  11.  39  लाख  रुपये  प्रतिवर्ष  कम्पनी  को  दिए  जानें  का  उपबन्ध  किया  गया  |

 इस  कम्पनी  का  प्रबन्ध  तुरन्त  हाथ  में  लिए  जाने  के  लिए  WEATST  जारी  करने  का  कारण

 विधेयक  के  उद्देश्य  पौर  कारण  वक्तव्य  में  दिया  गया  है  ।  कम्पनी  जस्त  श्रौर  सीसा  )  का  उत्पादन

 करती  है  जो  देश  के  श्राथिक  विकास  के  लिये  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  हमने  देखा  कि  कम्पनी  ने  विस्तार  कीਂ  एक

 योजना  बनाई  थी  तथा  सरकार  भी  सामरिक  महत्व  क  इन  खनिजों  का  उत्पादन  शीघ्रता  से  करना

 चाहती  थी  ।  हमें  श्रपने  सभीਂ  संसाधनों  का  उपयोग  करना  चाहिये  तथा  श्रपनी  श्रावश्यकता  को  पुरा  करना

 चाहिये  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  कम्पनी  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ate  विस्तार  का  कार्य

 लम्बे  समय  TH  रुका  रहा  ।  इसलिये  सरकार ने  इस  उपक्रम का  द. अजन  करने  का  निर्णय  किया  |

 इस  उपक्रम  के  हाथ  में  लिए  जाने  के  बाद  से  कई  महत्वपूर्ण  कदम  उठाये  गए  यह  बहुत  ही

 महत्वपुर्ण  खनिज  इसलिए  हिन्दुस्तान  लिंक  लि ०  ने  देवरी  जिंक  पिघलाने  के  सन्यन्त्र  की  वाधिक  क्षमता

 18,000  मी०
 टन  से  बढ़ा कर  45,000  मी

 ०
 टन  करने

 के  लिए  उसका  विस्तार  टुण्डी  सीसा

 पिघलाने  के  सन्यन्त्र  का  वार्षिक  उत्पादन  8,000  मी०  टन  करने  के  लिए  उसका  श्राधुनिकीकरण  करने

 तथा  बलारिया  में  नई  खानों  का  विकास  करने  की  योजनायें  बनाईं  ।  कम्पनी  द्वारा

 30,000  मी०  टन  वार्षिक  उत्पादन  का  एक  नया  जस्त  पिघलाने  का  संयंत्र  झ्रांध्र  प्रदेश  में  विशाखापटनम

 स्थापित  किया  जा  रहा  ।  टुंडी  सीसा  पिघलाने  के  संयंत्र  का  विस्तार  कार्य  हो  जायगा  तथा

 विशाखापटनम  का  जस्त  पिघलाने  का  संपंत्र  इस  वर्ष  के  भ्रस्त  तक  कार्य  करने  लगेगा  ।  वेलारिया  में

 विकसित  कीਂ  जा  नई  खानें  श्रक्तुबर  1977  तक  कार्य  करने  लगेंगी  ।

 हमारे  देश  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  यो  जना  के  अस्त  तक  90,000  मी०  टन  जस्त  ग्रौर  40,000

 मी'०  टन  सीसे  की  श्रावश्यकता  होगी  ।  1978-79  तक  जस्ते  की  मांग  मी ०  टन  और

 सीसे  की  50,000  मी ०  टन  होगी  ।  हिन्दुस्तान  जिंक  लि०  के  श्रतिरिक्त  कोमिनकों  बिनानी  लि ०

 भी  जस्त  का  उत्पादन  करती  है  ।  यहू  कम्पनी  प्रति  वर्ष  20,000  मी०  टन  जस्त  का  उत्पादन
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 3  1898  मेटल  कारपोरेशन  तथां  rate ण

 विधेयक

 or  pee

 0 करती हैं  ।  उपरोक्त  योजना  से  बेश  की  et  की  आमला  बढ़  कर  1,  15,  0

 टन  हो  जायगी  तथा  हम  श्रपनी  मांग  पुरी  कर  सकेंगे  |  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  से  सामरिक  महत्व  के

 भारतीय सीसा  श्रौर  तांबे  के  लिए  देश  के  विभिन्न  भागों  का  सर्वेक्षण  करने  को  कहा  गया  है  ।

 भूगर्भीय  सर्वेक्षण  तथा  एस०  भ्रार०  श्रो० इन इन
 क्षेत्रों

 का
 सर्वेक्षण  इन  दोनों  संगठनों  के  सहयोग

 भर  समन्वित  कायों  से  हम  इन  खनिजों  में  श्नात्मनिभंर  होने  का  प्रयत्न  करेंगे  |

 श्री  पी  ०
 के

 ०
 देव

 :  सरकार इस  कम्पनी  का  श्रज॑न  करने  के  लिये  1965  से

 प्रयत्न करती  श्रा  रही  है  ।  कम्पनी  का  € जन  करने  में  सरकार  द्वारा  श्रपनाये  गये  तरीके  को  उचित

 बताना  युक्तियुक्त
 न  होगा  |  संसद  का  सत्र  are  होने  से  केवल  8  दिन  पहले  ही  ग्रध्यादेश  जारी

 किया  गया  ।  जब  हम  11  ae  से  श्रधिक  प्रतीक्षा  कर  सकते  हैं  तो  त्रौर  10  दिन  तक  प्रतीक्षा करने

 से  क्या  श्रापत्ति  ar  जाती  ।  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  भविष्य  में  नहीं  श्रपनायी  जानीं  चाहिये  ।

 सीसा  श्रौर  जस्ता  बहुत  महत्वपूर्ण  qtg4  हम  इनका  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  श्रायात  करते

 हैं  बहुत  अधिक
 विदेशी  मुद्रा

 खच  करते हैं
 ।  1969-70

 से
 1974-75  तक  हमने  215

 शपये  की  विदेशी  मुद्रा  का  जस्ता  श्र  सीसा  श्रायात  किया  are  यह  मांग  प्रति  वर्ष  बढ़ती  ही  जातीਂ  रही

 है  ।  देश  में  जस्ते  शर  सीसे  के  भारी  निक्षेप  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  इनको  निकालने  के

 लिए  हर  सम्भव  प्रयास  करने  चाहिये  ।

 उड़ीसा  राज्य  के  सुन्दरगढ़  जिले  में  सरगोपाली  स्थान  पर  के  निक्षेप  हैं  ।  कटक  में

 मध्यावधि  चुनाव  के  समय
 वहां  एक  प्रगलनਂ  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  शिलान्यास  किया  गया  था  ।

 लेकिन  wal  तक  उससे  art  वायंवाही  नहीं  हुई  है  ।  wa  हमें  पता  चला  है  कि  ये  जेलिजा  श्रयस्क

 सरगीपाली  से  विशाखापत्तनम  प्रगलक  संयंत्र  ले  जाया  जाता  है  ।  विशाखापत्तनम  TTT H  संयंत्र

 मुख्यत  aia  प्रदेश  के  विशावापत्ततम  जिलें  के
 aftercare

 क्षेत्र  में  पाये  गये  जेलिना  ate

 सीसा  sauce  के  लिए  ही  बनाया  गया  था  ।

 जहां  तक  हुंडी  प्रगलवा  संयंत्र  का  झ्ाधुनिकीकरण  करने  का  सम्बन्ध  यह  मामला  जमशेदपुर

 स्थित  सष्ट्रीय  धातुकर्मीय  प्रयोगशाला  भेजा  गया है  क्योंकि  यह  संगठन  प्रमुख  रूप  से  अ्रनुसत्धानਂ

 काय  के  लिये  ही  है  ।  जहां  तक  हुंडी  प्रगलक  संयंत्र  का  सम्बन्ध  यह  प्रयोगशाला  किसी  प्रकार

 के  का  सुझाव  देने  में  समय  नहीं  है  ।  यहां  नथे  संयंत्र  लगाने  के  मामले  में

 सरकार  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिये  ।

 गैलेना  या  सीसा  WAT  लोहे  को  पिघलाने  का  काम  aga  कठिन  नहीं  है  ।  कुटीर  उद्योग

 पैमाने  पर  पिघलाने  वाले  संयंत्र  हैं  ड  जिनसे  चांदी  are  सीसे  को  अलग  किया  जा  सकता है  ।

 कई  ऐसे  बेईमान  लोगं  हैं  जो  राष्ट्रीय  fea  के  विरुद्ध  इस  तरह  का  कार्य  कर  रहे  हैं  ।,

 सरकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  ae  विजग  ale  सरंगीपली  के  बीच  सिंगा  में

 एक  प्रस्तावक  संयंत्र  स्थापित  करे  ताकि  सुन्दरगढ़  जिले  तथा  केसिंग  में  विद्यमान  का  उपयोग

 हो  ।  .  जहां  तक  बिजली  सम्बन्ध  उड़ीसा  सरकार  अपर  इन्द्रावती  परियोजना  को

 प्रारम्भ  कर  रही  है  जो
 कि  600  मेगावाट  बिजली  पैदा  करेगी  ।  इससे  वहां  बड़ी  भातरा  में

 बिजली  भी  उपलब्ध  होगी  ।
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 ह om

 थी  ead |  भद्टाचाय  भारतीय  धातु  निगम  का  राष्ट्रीयकरण  करने

 वाला  ae  विधेयक  सराहनीय  है  बयोंकि  इस  समय  की  भारतीय  अ्रथेव्यवस्था  को  ध्यान  में  रख

 हुए  इसका  राष्ट्रीयकरण  श्रनिवायं हो  गया है  |

 खेद  की  बात है  वि  हम  जस्ते  तथा
 ध्र्न्य  धातुझों  का  बड़े  पर  श्रायात कर  रहे  हैं

 |

 जबकि  हमारे  यहां  ed  उत्पादन  की  क्षमता  तथा  इसके  संसाघन  उपलब्ध  है  ।  हमें  इनका  श्रायात

 बन्द  करके  उल्टे  इसवा  नियति  कर  सत्त ेहैं  ।  में  इसके  प्रचुर  भण्डार  मंत्री

 wg  rey  की  इस  बात  से  हमें  प्रसन्नता  हुई  है
 वि  वह  we  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  तथा  खनिज

 अन्वेषण  निगम  गहन  न्वेषण  के  लिये  ATTT  दे  रहे  हैं  ।  बौक्साइट  तथा  तांबे  के  नए  निक्षेपों

 हाल में
 पता  लगने से  जस्ते  को  स्थिति में  कुछ  सुधार  हुआ  है  ।  10  वर्ष  इसकी  स्थिति

 अत्यधिक  गम्भीर  थी  |  घातु  wt  खनिज  ब्यापार  निगम  का  अलौह  धातु  का  झायात  कार्य  बहुत

 तेजी
 से  बम  होता  जा  रहा  है  ।

 विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  विभागों  में  समन्वय  की  कमी  के  कारण  ही  अझाज  तक  हम  इस  दिश

 में  झाग  नहीं बढ़  पाये  ।  et  की  बात  है  कि  इस  सम्बन्ध में  यह  विधेयक

 रिश  हैं जस  पर  हम  चर्चा  वर  रहे  हैं  ।

 लोक .  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  कायं  के  बेकार  हुये  घंटो
 के  बारे  में  भी

 बाथा

 ह

 है

 97  3-74  के  दौ'रान  संयंत्र  1251  घंटे  बन्द  रहा  यह  उन्चिटः  नहीं  है  ।  हमें  हमेशा  यह प्रयत्न

 रना  च्याधिये  घ  एक  भी  क्षण  व्यर्थ  बरबाद  न  हो  |

 getter  महोदय :  शाप
 मध्याह्न

 भोजन के  पश्चात्  अरपना  भाषण  जारी
 रख  सदा

 नह

 तत्पच्चात थि  लोक  मध्याह्न  भोजन के  लिये  2
 बजे  हुई ।  क

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  fcr  lunch  till  fourteen  of  the
 alte  ह

 तत्पदचास  लोक  सभा  WME  भोजन के  हचात्  2  बजकर  «  मितर पर
 पुनः  समवंत

 हुई ਂ

 The
 Loh

 Sabha  then  rea  ssemmbled  after  lunch  at  four  minutes  past  four
 Dn  of

 the  clock

 [  उपाध्यक्ष  पीठासीन
 दि

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  chair

 हर
 मेल  कारपोरेइ न  प्रकोणਂ  उपबन्ध  7

 ue  TAL  CORFCGEATION  (NATIONALISATION
 ब

 MISCELLANEOUS
 ROVISIONS)

 श्र  चप्लेन्बु  मट:ाचा
 ने  श्रपना  भाषण  जारी  रखते  हुये  कहा :  हमें  अ्लोह  घात

 का
 झघ्रिक  तेजी  से  पता  लगाना  है  ।  महोदय  ने  पहले  ही  इसके  लिये  का्य-भूमिका तयार  कर

 ली  है  हमें  पूर्ण  ब्रिश्वास है  कि  भ्रतिरिक्त  निक्षेपों  के  लिये  इस  अ्रमियान  शौर  इसके  खोज

 काय  से  क्षमता  बढ़ेगी  अरार  हमारी  तथा  उत्पादन  में  होन  वाला  असन्तुलन  अतीत

 की  बात  हो  जाएगी

 afe afer  खाने  विभाग  का  सीसे  तथा  ऐसे  जिनकी  बड़ी
 तेजी  से

 रही  से  सम्बन्ध  इसलिये
 मंत्री  कों कों

 एक  झौद्योगिक  इजीनिर्यारिंग  कक्ष  बनाने ने  के  बारे

 में  विचार  करना  चाहिये  र्थ
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 प्रैकी ण  विधेयक

 ्य्ी  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  (  Years)  ययपि  विधेयक  स्वागत  योग्य  है  फिर  भी

 जारी  करने की  इस  प्रादत  से  सन्तोष  हो  पाना
 कठिन  यह  प्रध्यादेश  2  को

 जारी  गया  जब  कि  लीक  सभा  के
 संत्रे

 10  ster  से  grea  होने  वाला
 था  ।

 लोक  समा

 के  सत्र  के  aren  होने  से  पहले  sede  जारी  करने  की  यह  war  बड़ी  natotra  है  az  भविष्य

 में  इसको  पुनरावत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  |

 उद्देश्यों  ate  कारणों  के  विवरणों  में  कहा  गया  है  कि  कम्पनी  servers  वर्ग  दो  महत्वपूर्ण

 थ  खनिज  पदार्थों  ग्रथात  जस्ते  शर  सीसे  के  उत्पादन  ate  विस्तारण  कार्यक्रमों  में  लम्दो  चौड़ी

 बाजी  के  माध्यम  से  रोड़ा  श्रटका  रहा  था  ।  कम्पनी  कुप्रबन्ध  के  कारण  जवार  खानों  के  विस्तार

 को  परियोजनाओं  तथा  उदयपुर  के  निकट  बनाए  जाने  वाले  जस्ता  Weta  संयंत्र  को  पूरा  नहीं  क

 सकी  ।  उसके  सारे  कार्यक्रम  ठप्प  हो  गये  थे  तया  कम्पनों  TTT  को  weiter  इत्यादि  के

 थ
 लिये  भुगतान  करने  की  स्थिति  में  भी  नहीं  थी  ।  इन  परिस्थितियों  में  हम  इस  कम्यतों  के  राष्ट्रीय

 करण  का  पुरा  समथेन  करते  हैं  |

 विधेयकों  धारा  4  के  खण्ड  3  में  Te  की  गई  है  प्रबन्ध  पाय  की  क

 बाले  सभी  जिनमें  मेनेजर  झोर  wa  प्रबन्ध  कमंचारो  झ्ाते हैं  को  अपने

 खाली  करने  यह  बहुत  उचित  उपबन्ध  है  ।  क्योंकि  कम्पनी  के  कुप्रबत्थ  के  लिये  ये

 लोग  जिम्मेदार  हैं
 att  मुकहमेंबाजी  में  समत्र  gaia  करके  कम्पनो

 .
 के  ससाध  को

 बेकार  किया  है  ।

 धारा  5  के  द्वारा  कम्पनी  में  प्रशासक  की  नियुक्ति  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  सरकार
 को  ए

 ऐसे  प्रशासक  की  faafar  करनी  चाहिये  जिसे  इस  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  श्रतभव  हो  gar  जिसे
 क

 दि
 कम्पनी  को  चलाने  के  लिये  पर्याप्त  तकनीकी  ज्ञान  हो  ।

 विघेयक  में  कम्पनी  को  area  देने  का  भी  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  लकिन  सरकार

 यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये कि  कमंचारियों की  समची  बकाया  राशि  का  भगतान  कर  f

 कर्मचारियों  की  भविष्य  निधि  की  राशि  भीਂ  वसूल  की  जानी  चाहिए  |  ta  कर

 ज के  पहलें  प्रबन्धक  at  ने  कमंचारियों  की  भविष्य  निधि  को  राशि  सरकार  के  पास

 नहीं को  इसका  पूरी  तरह  सत्यापनਂ  fear  जाए  त्या  कम्पनी  को  जाने

 aman  में  से  कमंचा  रियो  को  भविष्यनिधि  की  राशि  घटा  लो  जाये  |  थ
 द

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  किसी  कमंचारी  की  छटनी  न  हो  ।  सरका

 को  यह  भी  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  इस  कम्पनी  के  कमंचारियों  को  दिया  जाने  वाला  वेत

 अन्य  राष्ट्रीयकृत  कम्पनियों  झ्ौर  खानों  के  कमंचा  रियों  को  दिये  जौने  वाले  वेतन  के  समान  हो  ।

 विधेयक  की  धारा  20  में  उल्लिखित  दण्डात्मक  उपायों  को  भूतपूर्व  प्रबन्धक  वर्ग  के

 ् यदि वे
 वे

 कम्पनी  की  पूंजी  को  क्षति  पहुंचाने  तथा  कुछ  wer  afrafaaarny  को  बरतने  के  दोषी  पाये

 आते  कठोरता  से  लाम
 किया

 जनाये  ।  तोड़फोड़  की  कार्यवाहियों  के  लिये  कड़ी  सजा  दी  जा

 चाहिय े।
 थ

 सरकार  को  जस्ते  धौर  सीसे  के  शौर  निक्षेपों  का
 पता

 लगाना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  ही

 ee  we
 धातु

 ब्यापार
 निगम  तथा

 भारतीय  areata  Ing aq ay  इत्यादि
 े  विशेषज्ञों

 a

 कन्द

 बंगला
 म

 दिये
 गये  भाषण  के  श्रनवाद का  संक्षिप्त दि  तर

 ह
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 Metal  Corporation  (Nationalisation  and  Miscellaneous
 1976 Provisions)  Bill

 ge
 August  255.0

 परामशं  किया  जा  सकता  है  |  हमें  इस  क्षेत्र  में
 शीघ्रातिशीघ्र  ग्रात्मनिर्भ

 रता  प्राप्त  करनी

 चाहिये

 Sardar  Swaran  Singh  Sokhi  (Jamshedpur)  Welcoming  the  Bill  said:  although
 the  Bill  has  come  quite  late  we  are  happy  that  only  Rs.  1°98  crores  will  be  paid  to  the  company
 wereas  it  has  demanded.Rs.  101  crores.  The  Minister  deserves  to  be  Congratulated  for  this  sav--

 ing.

 Zine  and  lead  are  very  essential  raw  materials  and  have  an  important  place  in  the  economy
 of  the  Country.  We  are  happy  thatthe  Government  propose  to  undertake  a  expansion  pro~
 gramme  in  this  regard.

 It  is  heartening  to  learn  that  a  smelter  is  going  to  be  set  up  at  Tundee,  But  whet  is  desi-.
 rable  is  that  smelters  should  be  set  up  at  places  where  raw  material is  available.  This  will  save

 tralsportation  expenses  and  consequently  the  cost  of  production  will  also  be  reduced.

 Since  Zinc  and  lead  are  very  strategic  raw  materials  all  the  smelters  set  up  in  the  private:

 of  their  being  misused.
 sector  should  be  nationalised.  If  these  metals  are  left  in  the  private  sector  there  is  a  possibility

 Long  back  when  Bihar  and  Orissa  formed  one  state  a  survey  was  conducted  and  Zinc  and
 lead  was  found  there.  There  should  be  another  survey  conducted  in  that  area  andif  those  min-
 erals  found  more  smelters  should  be  set  up  there.

 श्री  Yao  WA  बनर्जी  धातू  निगम  के  इस  विशिष्ट  एकक  राष्ट्रीय

 करण  करने  के  लिये  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  बधाई  के  पात्र  हैं  ।  way  किं  इस  कम्पनी  का

 करण  कर  दिया  गया  wa  इसमें  कवल  उन्हों  लोंगों  को  प्रबन्ध  कायें  सौंपा  जाना  चाहिये  जिनकी

 कि  राष्ट्रीयकरण  में  area  है  ।  इस  एकक  का
 मुखिया  केवलਂ  उसी  व्यक्ति  को  बनाया  जाना  चाहिये

 जिसे  तकनीकी  ज्ञान  हो  i

 इस  विधेयक  में  कर्मचारियों  के  हितों  को  सुरक्षित  सम्बन्धी  कई  उपबन्ध

 फिर  भी  कुछ  खण्डों  को  स्पष्ट  बःरने  की  झावश्यकता  है  ।  खण्ड  18  (1)  में  दी  गई  xfa-

 व्यवित  बहुत  अस्पष्ट  है  जब  तक  इस  श्रभिव्यवित  at  उचित  परिभाषा  नहीं

 की  जाती  तब  तक  इसके  दुरुपयोग  की  qa  सम्भावना  है  ।  मन्नी  महोदय  को  इस  पर  विचार

 करना  चाहिये  ।

 खण्ड  14  (2)  में  कहा  गया  है  कि  कर्म  चारी  न्यायालय  sear  न्यायाधिकरण  में  नहीं  जा

 सकते  ।  कित  क्मचार्यों  के  feat  की  रक्षा  के  लिये  कुछ  वैकल्पिक  व्यवस्था  gaa  की  जानी

 चाहिये  ताविः  वे  मुश्रावजे  की  मांग  कर  सकें  ।  इसके  लिये  एक  सलाहकार  समिति  ar  फिर  octet

 निकाय  होना  चाहिये  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  ag  है  नि  कया  प्रबन्धक  वर्ग  ने  कमंचार्यों  की  भविष्यनिधि  की  राशि

 जमा  कर  दी  है  ।  हम  उनकी  श्रास्त्यों  श्रौर  दायित्वों  के  बारे  में  जानकारी  चाहत ेहैं  हम  यह

 भी  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  कम्पनी  को  1.  98  लाख  रुपये  की  राशि  11  लाख  रुपये  प्रति  माह  की

 दर  से  देने से  पहले  क्या  क्मंचारियों  की  देय  राशि इय  राशि  में  से  घटा  ली  जायेगी  ।  हम

 siafaaata  नि धाप: ब्  कर  लेनी  ।  इस  बात  को  न  तो  विधेयक  मे झ्रोरਂ  न  ही  उद्देश्यों  श्रौर

 कारणों  के  विवरण  में  स्पष्ट  किया  गया  है  ।  हम  यह  भी  जानना  चाहते  है  कि  क्मचा  रियों

 कितनी  देय  है  ।
 कमेंचा  रियों

 की  सेवा  की  शर्तें  क्या  होंगी  इसे  भी  स्पष्ट  किया  जाये
 ।

 Shri  Hari  Singh  (Khurja)  This  Bill  provides  for  the  taking  over  of  the  management  of

 the  undertaking  of  the  Metal  Corporation  is  very  Commendable  measure  in  the  interests  of  the

 nation  and  the  Minister  deserves  Congratulation  for  bringing  forth  this  Nationalization  Bill,
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 तथा

 ध. प्रकीण

 उपबन्ध )  विधेयक

 Lead  and  Zinc  are  not  only  usedin  goods  for  domesti  ८  purposes  but  they  are  alsoin  great  demand
 to  fulfil  the  needs  of  our  defence.  So  it  is  essential  for  strengthenir  g  nation’s  economy  that  such
 heavy  industries  as  depended  on  those  minerals  Id  be  nationalized.

 Just  now  my  friend  Shri  Banerjee  was  refering  to  the  issue  of  re-employment  of  employees
 of  the  Corporation.  In  this  regard  I  may  submit  that  it  has  been  very  clearly  laid  down  in  chap-
 ter  VI  clause  14  that  all  possible  provisions  for  securing  the  emoluments,  ension  and  service

 conditions  of  employees  has  already  been  made.  There  interests  have  been  fully  safe-

 guarded.

 has  inereared
 arding  zinc,  I  may  submit  that  itis  heartening  to  note  that  our  preduction  of  zinc

 by  32  percent  since  the  Government  tcok  over  its  preducticn.  In  case.  of  lead

 also,  Government  is  making  ra  pid  attempts  to  attain  self  sufficiency  in  the  same.
 With  these words  I  support  the  Bill.

 sft.  ato  वी ०  नायक  :  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  हुये  मंत्री  महोदय  ने  स्पष्ट

 रूप  से  बताया  है  कि  मुश्रावजे  की  सामान्य  प्रक्रिया  के  श्रनुसार  दी  जा  रही  है  जिसका  हिसाब

 प्रशासनिकतंत्र  द्वारा  विधि  भ्रौर  बिल  मंत्रालयों  के  परामर्श  के  बाद  लगाया  गया है  ।  320  AS

 रूपये  की  कुल  राशि  में  से  122  लाख  रुपये  1965 से  लेकर  श्रधिग्रहण  की  तिथि  2  1976

 तक  के  लिए  दिया  गया है  ।  इस  बात के  पीछे  कोई  ठीक  ah  नजर  नहीं  भ्राता है
 ।  यद्यपि यह  काय

 1965  में  आ्रारम्भ  कर  दिया  जाना  चाहिये  था  परन्तु  यह  कार्य  1976  में  शुरू
 किया  गयो  ।  इसके

 उपरान्त  भी  विचित्र  बात  यह  है  कि  कम्पनी  को  श्रपना  काय  रोक  देने  के  लिए  लगभग  11  लाख

 रूपये  प्रतिवर्ष  की  दर  से  मुश्नरावज़ा  दिया  जा  रहा  है  ।

 हमें  प्रभी  तक  यह  समझ  में  नहीं  है  far  ७, मुभ्रावज चठे  का  यह  हिसाब  किस  प्रकार

 गया  है  ।  हमारे  पास
 उस  कम्पनी  का  वित्तीय  विवरण  तो  है  नहीं  फ़िर  भला  हम  इसे  किस  प्रकार

 समझ  सकते  हैं  ।  हां  मंत्री  महोदय  ने
 उद्देश्यों  ate  कारणों  के  विवरण  में  यह  प्रवश्य  कहा  है  कि

 उन्होंने
 मध्यस्थों  के  माश्यम  से  100  करोड़  रुपये  की  धनराशि  की  मांग  की  थी  ।  तथ्य  तो  यह

 है  कि  यह  कम्पनी गत  10  वर्षों  से  बंद  पड़ी  इस  सम्बन्ध में  सबसे  महतत्वपुर्ण बात  यह  है

 कि  सरकार  यह  पता  लगाये  कि  बाज़ार  में  इस  कम्पनी  के  शेयर  किस  भाव  से  बिक  रही  है  ।

 अराज  स्थिति  यह  हो  गई  है  कि  सरकार  जब  किसी  कम्पनी  या  faa  को  अपने  श्रधिकार  में

 ले  रद्दी  होती  तो  उसके  मालिक  पूंजीपति  अपने  प्रौद्योगिक  उपक्रम  को  रुग्ण  सिद्ध  सरकार

 से  प्रधिक  मुश्रावज़ा  प्राप्त  कर  लेते  है  ।  सरकार  को  पूंजीपत्तियों  की  इस  चाल  से  सहा  Aas  रहना

 चाहिये  |  सरकार  की  इतना  श्रधिक  मुश्रावज़ा  नहीं  देना  चाहिये  ।  मैं  समझता हूं
 कि  मुझावज़े

 के  रूप  में  केवल  5
 रपये  ही  कम्पनी  को  दियें

 जा
 सकते  है  ।  हमें  मुग्रावज़ञा देने  की  प्रक्रिया पर  फ़िर

 से  विचार  करना  चाहिये  ।

 रपात  श्रौर  खान  मंत्री
 चरणजीत  :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  बहुत  ग्रभारी हूं हूं

 कि  उन्होंने  इस  कम्पनी  के  राष्ट्रीयकरण  का  स्वागत  किया  |  वास्तव  में  इस  कम्पनी  को  अपने  अधिकार

 में  लेने  का  उद्देश्य  जस्ते  श्रौर  सीसे  के  निक्षेपों  का  पता  लगाना  तथा  उनका  समूचित
 विकास  करना  था

 हमारा  यह  भरसक  प्रयास  है  कि  देश  जस्ते  तथा  सीसे  के  उत्पादन  में  झ्रात्मनिर्भरता  प्राप्त  कर  ले  ।

 हम  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  गंभी  रता
 से  प्रयत्नशील हूँ  ।  हमें  श्रपने  प्रयत्नों  के  फ़लस्वरूप  श्रनेक  उपलब्धियां

 भी  हुई  है  ।

 वर्चा  के  दौरान  श्रल्यूमीनियम  का  seta  भी  किया  था  at  1974  में  देश  में

 केवल  1.  28  लाख  टन
 अल्यूमिनियम

 का  उत्पादन  हुआ  था  जबकि  गत  वर्ष  देश  में  1.  66  लाख
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 टन  श्रल्यूमीनियम  का  उत्पादन  त्  ।  यह  की  बात  है  कि  हमने  इसका  ग्रायात  करने  के  बजाय

 लगभग  35,000  टन  से  भी  श्रधिक  श्रल्यूमीनियम  का  सय  देशों  को  निर्यात  क्यो  ।  इसी  प्रका  रे

 ताबें  की  स्थिति  भी  अच्छी
 ar  रही  है  wa  तांबां  विकास  की  संभावना  पहले  से  कही  अधिक  हो

 गई  है  ।  योजना  ama  तथा  वित्त  मंत्रालय  ने  मध्य  प्रदेश  के  मलाचेकूंड  को
 प्राथमिक तके

 देना  स््रीकार  कर  लिया  है  श्रौर  इन  स्थानों  पर  seer  तांबा  मिलता  है  ।
 एस०

 Heo  एल०  को

 अझ्ावश्यक  धन  उपलब्ध  कराया  गया  है  ताकि  वे  श्रावश्यक  कार्यवाही  कर  सके

 इस  निगम  की  oer  खानों  का  भी  विकास  किया  ar  रहा  है  ।  1965  में  हमने  इस  कम्पनी

 को  अपने  श्रधिकार  में  लिया  तंब  से  यह  सरकारी  उपक्रम  कें  रूप॑  में  मानी  जाती  रही  है  लेकिन

 कम्पनी  मुग्रावजे  को  राशि  को  स्वीकार  नहीं  कर  रही है  इसलिए  काफ़ी  श्रनिश्चितता  उत्पन्न  की

 जा  रही  है  ।  स्र्त  इस  ग्रनिश्चितता  को  दूर  करने  के  लिए  मामले  को  हमेशा  के  लिए  निपटाने

 ऊ  लिए  ताकि  सरकार  को  बाद  में  बेकार  मुकदमेबाजी  के  जंजाल  में  न  फ़ंसना  पड़े  हमने  इस

 श्रध्यादेश  wit  इस  विधेयक  को  लाना  श्रावश्यक  समझा  है  ।

 जहां  तक  एच०  जेड०  एल०  के  उत्पादन  ौर  कार्यकरण  का  सम्बन्ध  है  श्रांकड़े  स्वयं  इस

 बात  को  स्पष्ट  करते  हैं  कि  इस  उपक्रम  में  कितनी  संतोष  जनक  रूप  से  प्रगति  हो  रही  इस

 कम्पनी  को  घिस्तार  करने  के  लिए  इस  उपक्रम  का  पूर्ण  करना  शभ्रावश्यक  है  ।  यही  इस

 विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  है  ।

 प्रश्न  गया  है  कि  हम  उन्हें  मुश्नावजा  क्यों  दे  रहे  हैं  इसमें  कुछ  काननी  बाध्यतायं

 हैं  जब  हमने  इस  कम्पनी  को  तपने  अधिकार  में  लिया  था  तब  यह  रुग्ण  कम्पनी  नहीं  थी  ।  कम्पनी

 को  उस  समय  भी  मुनाफ़ा  हो  रहा  था  लैकिन  उसका  विस्तार  नहीं  किया  जा  रहा  था  ।  इसलिए

 सरकार  को  कम्पनी  को  अपने  श्रधिकार  में  लेना  श्रावश्यक  हो  गया  शौर  इसलिए  हम  उन्हें  मुश्रावजा

 दे  रहे  कम्पनी  ने  101  करोड़  रुपये  का  मुग्रावजा  मांगा  था  ।  लेकिन  हम  उन्हें  1.  98  करोड़

 रूपए  दे  रहे  सरकार  इस  कम्पनी  को  जो  मग्रावजा दे  रही  है  वह  उचित  है  साथ  ही हम  विस्तार

 योजनाश्रों  को  भी  शरू  कर  रहे  हैं  इस  दिशा  में  कई  नए  उपाय  किए  गए  हैं  ।  मंत्रालय  ने  भारतीय

 भूगर्भीय  सर्वेक्षण  को  इन  महत्वपूर्ण  खनिज  पदार्थों  जसे  तांबा  क्रोमाइड  ौर  मैंगनीज  को

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  देने  के  लिए  कहा  है  हमें  तपने  श्रायात  बिलों  को  घटाना  है  तथा  झात्मनिभरता

 प्राप्त  करनी  है  ।  इन  खनिज  पदार्थों  का  प्रधिकाधिक  प्रयोग  करने  के  लिए  सभी  संभव  उपाय  किए

 जायंग

 यह  कहा  गया  है  कि  इन  खनिजों  के  निका ले  जाने  के  स्थान  पर  पिघलाने  के  ata  लगाए

 जायें  |  हम  इन  संयंत्रों  की  स्थापना  देश  के  प्रत्येक  भाग  में  नहीं  कर  सकते  |  यह  एक  राष्ट्रीय  प्रश्न

 है  ।  हम  राजस्थान  में  बहुत  बड़ा  पिघलाने  का  संयंत्र  लगाने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 कमेंचारियों के  सम्बन्ध  में  कई  प्रश्त  उठाए  गए  हैं  ।  किसी  भी  कमेघारी  की  छंटनी  करने

 ay  हमारी  कोई  इच्छा  नहीं  कर्मचारियों  ak  प्रबन्धकों  के  बीच  बड़े  श्रादशं  सम्बन्ध  है  ।

 पुराने  श्रधिनियम  का  मिरसम  कर  दिया  गया  है  तथा  कुछ  कामनी  बाध्यता  के  कारण  इस  विधेयक

 को  लागा  पढ़ा  है  |

 qa  कम्पनी  में  8,  200  कर्मचारी  काम  करते थे  ।  पिछले  तीन  at  से  उसमें  उचित  लाभ

 होरहा  फर
 सुधार

 के  लिए  सदैव  रहता
 ह

 ।  कर्म
 चा

 रियों  के  उत्तम  सहयोग  प्रबन्धकों

 के  HIT  तथा  ्  श्रौद्योगिक  सम्बन्धों  के  कारण  ये  उपक्रम  ठीक  प्रकार  काम  करते  लगे  हैं  ।
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 प्रकीर्ण  विधेयक
 ण

 इन्होंने  देश  की  ETAT  में
 महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  है  ।  हमें  बात  का  ्  है

 fe  इस  वर्ष  og  प्रतिशत  सरकारी  seat  में  कर्मचा  रियों  को  प्रबन्ध  मे ंभाग  लेने  को

 मिल  रहा  है  ।  हाथ  में  लिए  जाने  वाले  इन  प्रस्तावित  सरकारी  उपकर्मों  में
 कर्मचारी  प्रबन्ध  में  पुरी

 तरह  से  भाग  ले  रहे

 श्री  यी  पी०  नायक  अय्प्रल  1971  में  प्रापने  यह  ग्राकर्ड  1,  98  करोड़

 पय  बताय  पच  यह  ह प्राकड़  3.  20  करोड़  हो  गय  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  प्रबन्ध  काय  से  अलग  करने  के  लिए  मुश्रावजा तो  देना  ही  था  |

 पाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है

 राज्य  के  ज्वार  क्षेत्र  में  ौर  उसके  जस्ते  ale  सीसे  के  भंडारों

 का  लोकहित  यथासंभव  पृणतया  समुपयोजन  करने  तथा  उन  खनिजों  का  ऐसी

 रीति  से  उपयोग  करने  के  लिए  जिससे  की  भलाई  केन्द्रीय  सरकार

 को  समथ  बनाने  के  प्रयोजन  के  लिए  मेटल  कारपोरेशन  के  उपक्रम  का  प्रबन्ध

 ऐसे  उपक्रम  का  उक्त  कारपोरेशन  को  पुनः  अ्रन्तरित  श्रौर  उसमें  पुनः  निहित  gar

 समझे  जाने  के  पश्चात  ग्रहण  करने  का  अ्रौर  मेटल  कारपोरेशन  के  उपक्रम  के

 asalaadt  श्रूजत  का  अर  उनसे  सम्बन्धित  या  उसके  श्रानषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पब  हम  खण्डवार  विचार  श्रारम्भ  करेंगे  |  क्या  श्री  नायक  अरपना

 संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं
 ?

 att  ato  पी०  नायक  जी  नहीं  ।

 > QTEqeq  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  2-25,  खण्ड  1,  म्रधिनियमन  सत्र  र  विधेयक  का  विधेयक  का

 अ्रंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्

 The  motion  was  adopted.

 नाम  fasan खण्ड  2--25,  खण्ड  1,  श्रघिनियमन  सुत्र  ale  विधेयक का

 में  जोड़  दिया  गया  ।

 clauses  clause  1,  the  Enacting  formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill

 श्री  चरणजोत  यादव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 ‘fe  विधेयक  पारित  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शा  |

 ine  motion  was  adopted

 137



 Metal  Corporation  (Nationalisation  and  Miscellaneous

 -
 Provisions)  Bill  August  255.0  1976:

 लक्ष्मी  रतन  एण्ड  एथरटन  काटन  मिल्स  (seq  ग्रहण )
 विधेयक

 THE  LAXMIRATON  AND
 aoe

 WEST  COTTON  MILLS
 (TAKING

 OVER.
 OF  MANAGEMENT)  BILL

 वाणिज्य  मंत्री  डी
 ०  पी

 ०  चट्टोपाध्याय )
 मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि

 ग्ग्कि  कतिपय  कम्पनियों  के  उपक्रमों  का  राष्ट्रीयकरण  होने  तक  लोक  हित  में  ऐसे

 उपकर्मों  के  प्रबन्ध  ग्रहण  का  उपबन्ध  इस  दष्टि  से  करने  के  लिये  कि  कतिपय  किस्म

 के  कपड़ों  जिनकी  समाज के  कमजोर  वर्गों  को  होती  है  श्रौर

 जिनकी  रक्षा  विभाग  को  भी  श्रावश्यकता  होती  प्रदाय  सुनिश्चित  किया  जा

 सके  ्रौर  उससे  सम्बन्धित  या  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये

 लक्ष्मी  रतन  एण्ड  एधरटन  वेस्ट  काटन  मिल्स  ग्रहण )  19  1976  को

 जारी  किया  गया  था  जिसके  परिणामस्वरूप  1975 से  बन्द  छ्  न्क्ष्मीरतन  काटन  मिल्स

 कम्पनी  लिमिटेड  शौर  एथरटन  वेस्ट  कं०  fro  का  '  प्रबन्ध  सरका  ने  अ्रपने  हाँथों  में  ले  fear

 नयोंकि  बन्द  पड़ी  हुई  मिलों  के  लगभग  5,000  श्रमिक  बेकार  थे  श्रौर  उत्पादन  पर  भी  उसका

 काफ़ी  बरा  प्रभाव  पड़  रहा  था  ।  यह  कदम  सरकार  ने  शझ्रनेक  faacqt  पर  विचार  करने  के

 बाद  उठाया  क्योकि  सरकार  के  पास  कोई  अरन्य  farce  शेष  नहीं  रह  गया  था  ।  इस  बुनियादी  निणय

 के  बाद  सरकार  के  सामने  यह  बात  भी  आ्रायी  कि
 यदि  इन  का

 प्रबन्ध  तुरन्त  हाथ  में  न  लिया

 जाता  तो  इस  बात  की  काफ़ी  संभावना  थी  कि  कम्पनी  की  हस्थियों  में  काफ़ी  श्रधिक  हेरा  फ़ेरी

 की  जा  सकती  थी

 इसी  संदभ  में  यह  भी  स्पष्ट  कर  दं  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  सामान्य  नी  ति  श्रब  श्र्न्य  संकटग्रस्त
 fi

 बन्द  पड़ी  हुई  मिलों  को  श्रपने  हाथ  में  लेने  की  नहीं  है  क्योंकि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  दवारा

 पहले  ही  103  मिलों
 का

 कार्यकरण  sad  हाथ  में
 लिया

 जा  चुका  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 कतिपथ  कम्पनियों  के  उपक्रमों  का  राष्ट्रीयकरण  होने  तक  लोकहित  में  ऐसे  उपक्रमों

 के  प्रबन्ध  ग्रहण  का  उपबन्ध  इस  दष्टि  से  करने  के  लिये  कि  कतिपथ  किस्म  के  कपड़ों

 जिनकी  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  श्रावश्यकता  होती  है  श्रौर  जिनकी  रक्षा

 विभाग  को  भी  श्रावश्यकता  होती  प्रदाय  सुनिश्चित  किया  जा  सके  शौर  उससेਂ

 सम्बन्धित  या  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जायें

 *  श्री  जगदीश  aeatara : :
 arenਂ  ag  विधेयक  कानपुर  के  लक्ष्मी  रतन  काटन  मिल्स

 झर  एथटेन  वेस्ट  एण्ड  कम्पनी  मिलों  को  हाथ  में  लेने  के  लिये  19  1976  को  जारी  किए

 गये  Weqay BT cara aa H fas का  स्थान  लेने  के  लिये  लाई है  ।  ये  मिल  कमजोर  वर्ग  श्रौर  रक्षा  मंत्रालय  के  लिए

 कपड़ा  बनाते  थे  ।  ये  मिल  1975 से  बन्द  पड़े  थे  ।  जिसके  परिणामस्वरूप  5000  कर्मचारी

 बेरोजगार  हो  गये  थे  तथा  उन्हें  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  थी  श्रौर  उत्पादन  की  हानि  हो  रही  थी

 =  ES

 *!  बंगाली  में  दिये  गये  भाषण  के  श्रंग्रेजी  श्रनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 Beag:
 Translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered  in
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 उपबन्ध )  विधेयक

 यह  यद्यपि  उचित  दिशा  मे  एक  कदम  है  परन्तु  यह  बड़ी  देरी  से  लाया  गया

 वर्तमान  प्रबन्धकों  द्वारा  इनकी  वित्तीय  अवस्था  स्वधा  खराब  किये  जाने  से  पहले  ही  सरकार

 को  कायंवाही  करनी  चाहिये  थी  ।

 ये  मिल  रक्षा  मंत्रालय को  कपड़ा  सप्लाई  करते  थे  ।  उनका  बाजार  निश्चित  था  इसलिये

 बिक्री  के  अवसरों  के  कम  होने  को  बन्द  होने  के  कारण  नहीं  बताया  का  सकता  |  तथ्य  यह

 है  कि  प्रबन्धक  श्रंशधारियों  को  धोखा  देना  चाहते  थे  ।  इसके  श्रतिरिक्त  ये  दोनों  मिल  सरकारी

 रुपये  और  उसके  क्रयादेश  का  लाभ  उठा  रहे  थे  ।
 red  फ़िर  भी  वे  पर्याप्त  उत्पादन  नहीं  कर

 रहे  थे  |  यह  प्रबन्धकों  का  ।  उनके  fate  देश  के  दाण्डिक  विधान  के

 अनुसार  का्य॑वाही  की  जानी  चाहिये  तथा  उनके
 मामलो

 में  श्रांसका  का  भी  उपयोग  क्या  जा

 सकता  है  ।

 उद्देश्य  श्नरौर  कारण  सम्बन्धी  वक्तव्य  में  यह  कहा  गया  है  कि  ऐसा  डर  है  कि  कम्पनी  की

 में  बड़ी  हेरा-फेरी  की  जा  सकती  जो  जनहित  के  लिये  हानिवर  सिद्ध  हो  सकता  है  ।

 सरकार  सारे  मामले  की  तुरन्त  जांच  कराये  तौर  यदि  इसमें  सत्यता  हो  तो  अ्रपराधी  के  विरुद्ध  कठोर

 कार्यवाही  की  जाये  ॥

 खण्ड  13  में  प्रभिरक्षक  को  एकछत्र  afararz  दिया  गया  है  ।  श्रभिरक्षक  को  दी  गई  इन

 शक्तियों  के  कारण  कमंचारियों  के  हितों  को  हानि  पहुंच  सकती
 तथा  इसकी  कोई  गारन्टी  नहीं  कि

 इनका  दुरुपयोग  नहीं  किया  जाएगा  ।  श्र्त  इस  खण्ड  को  निकाल  दिया  जाये  |

 हमारा  यह  श्रनुभव  है  कि  ऐसी  afeaai  का  प्रयोग  श्रामतौर  पर  कार्मिक  संघ  गतिविधियों

 को  रोकने  के  लिये  किया  जाता  है  त्र  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्ति

 इसके  शिकार  होते  हैं  ।  मेरे  विचार  में  विधेयक  के  इस  खण्ड  का  लोप  किया  जाना  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  को  देखने  पर  पता  चलता  है  कि  इसमें  वर्तमान  कर्मचारियों की  स्थिति  के  बारे

 में  कोई  उत्लेख  नहीं  किया  गया है  ।  क्या  उन  सभी  को  नये  प्रबन्ध के  अधीन  इन  मिलों  में  रखवा

 लिया  जायेगा  ;  जिस  बीच  मिल  बन्द  रही उस  समय  का  कया  उन्हें  मुझ्रावजा  या  वेतन  दिया  जाएगा ;
 बया  WIT  प्रबन्धक  ने  भविष्य  निधि  श्रायुक्त को  भविष्य  निधि  के  अंशदान  की  पुरी  राशि  का  भुगतान

 किया  है  are  यदि  तो  क्या  सरकार  वह  राशि  देगी  श्रौर  क्या  कर्मचारियों  को  उनकी  भविष्य

 निधि  का  पुरा  भाग  उन्हें  दिया  जाएगा  ?  मंत्री  महोदय  ये  सब  बरातें  स्पष्ट  करें  ।  मंत्री  महोदय

 यह  भी  सुनिश्चित  करें  कि  वर्तमान  कर्मचारियों  की  छंटनी  नहीं  की  जाये  ate  उनके  हितों  की

 रक्षा  को  जाये  ।

 कम्पनी  को  जनहित  में  हाथ  में  लिये  जाने  के  का  रण  क्या  मुावजा
 दिया

 जाना  श्रावश्यक  है
 ?

 इस  सम्बन्ध  में  वर्तमान  श्रधिनियमों  का  संशोधन  करने  का  सबसे  श्रच्छा  संमय है है  तथा  सरकार  द्वारा
 पक  ee दिनी

 जनहित  में  किसी  सगठन  कर  हाथ  में  लिये  जाने  की  दशा  में
 कोई  मुझ  T  बजा  न  दिया  ara  |
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 ‘Metal  Corporation  (Nationalisation  and  Miscellaneous
 Provisions)  Bill

 ee
 Bhadras  3,

 1898
 (Saka)

 Shri  Ram  Singh  Bhai  (Indore).  1  support  the  bill  and  congratulate  the  Minister  for
 this.  Government  have  taken  a  right  of  decision.  This  will  provide  jobs  to  those  workers  who
 were  thrown  out  of  employment  after  the  closure  of  these  mills.

 श्री  पी०  पार्थसारथी  पीठासीन  हुये

 |  Shri  P.  Parthasarthi  in  the  Chair.  |

 Some  of  the  directors,  who  are  responsible  for  mismanagement  and  for  bringing  the  affairs
 -of  these  mills  to  such  a  pass  are  absconding.  Government  should  inform  the  House  what
 action  is  proposed  to  be  taken  against  these  directors.

 The  Bill  provides  that  the  owners  will  receive  some  rent  for  their  properities  from  the
 Government.  They  should  not  be  given  a  single  paisa,  because  the  ownees  have  not  only  flee-
 ced  the  mills  but  they  have  misappropriated  the  money  due  to  workers.  A  huge  amount  is  due  to
 workers  from  these  mills  on  account  of  their  wages,  salaries  and  provident  fund.  Itis  not
 known  how  Government  propose  to  pay  this  amount  to  the  workers.

 Government  should  also  outline  their  policy  as  to  how  they  propose  torun  these  mills
 after  the  take-over.  In  many  cases  these  very  presons,  who  are  responsible  for  closing  the  mills
 have  been  entrusted  with  their  management  after  the  takeover  with  the  result  that  corrupt
 practices  have  increased  and  the  mills  are  incurring  heavy  losses.  This  should  be  Jooked  into.

 It  is  unfortunate  that  the  conditions  of  most  of  the  textile  millsis  far  from  satisfa-
 ctory.  They  need  renovation  and  modernisation,  but  the  management  is  quite  indifferent  of
 it.  Their  only  motive  is  to  export  as  mush  profit  as  they  possibly  can.  Besides,  many  corupt
 practices  have  been  rampant  in  the  management.  Government  should  appoint  a  study  group
 which  should  go  into  the  present  condition  of  the  textile  industry  and  suggest  measures  for
 its  improvement.  Government  should  also  constitute  some  machinery  which  should  goin  to  the
 working  of  each  mill  at  least  once  a  शट्घा  This  will  ०  along  way  in  improving  the  present
 state  of  the  textile  industry.

 श्री  एस०  एम ०  बनर्जी  :  मैं  मंत्री  महोदय  को  उनके  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के

 लिये  बधायी  देता  हूं  ।  कानपुर  के  मजदूरों  ने  ae  इन  दो  मिलों  के  कमेंचारियों  ने  राम  रतन  गृप्त

 श्ररौर  उनके  सहयोगियों  के  faug  दुढ़तासे  लड़ाई  की  ।  श्री  राम  रतन  गुप्न  कानप्र  के  बड़े

 हैं  श्रौर  वह  कानपुर  के  बड़े  श्रादमी  बने  रहेंगे  |  सरकारी  भूगतान  जो  उन्होंने  नद्दी  किया  उनकी

 पूंजी  ।  मेरे  विचार  में  स्वतन्त्रता  के  बाद  उन्होंने  न  तो  कोई  श्रायकर  दिया  है  शर  न  ही

 कर  दिया  है  ।  उन्होंने  ग्रन्तिम  दिन  यह  प्रयास  किया  कि  इन  मिलों  को  सरकारी  हाथों  में  न

 लिया  जाय  ।  उन्होंने इन  मिलों  के  हाथ  में  न  लिये  जाने  के  समथंन  में  135  विधान  सभा  सदस्यो

 के  हस्ताक्षर  भी  इकटठे  कर  लिये  थे  ।  मैंने  यह  बात  तुरन्त  मंत्री  महोदय  को  उन्हंने  मुझे

 यह  दिया  कि  श्री  राम  रतन  गुप्त  को  faa  नहीं  चेलाने  दिया  जाएगा  तथा  उसे

 सरकारी  हाथों  में  ले  लिया  जाएगा  ।
 मैं  इसके  लिये  न  केवल  मंत्री  महोदय  को  ही  शपितु

 7500  से  8000  कर्मचारियों  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को  भी  बधाई  देता  हूं  जिन्होंने

 भुखमरी  तक  सह्दी  परन्तु  सरकार  द्वारा  far  के  राष्ट्रीयकरण  का  नारा  नहीं  छोड़ा  |

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  atta  करता हूं  कि  उन  भ्रधिका  रियों  झर  निदेशक  मंडल  के  सदस्यों

 को  वहां  न  रखा  जाए  जिन्होंने  श्री  राम  रतन  गृप्त  के  साथ  सांठ-गांठ  में  सहयोग  दिया  था  ।  इन

 प्रधिकारियों  की  नियुक्ति  से  पूर्वे  उनकी  जांच  की  जामी  चाहिये  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  बारे  में

 स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  कि  कमं  बारियों
 की  मजदूरी  का  क्या  होगा  ।  पिछले  एक  वर्ष  में  मिलों  के

 बन्द  रहने  के  दौरान  उन्होंने  अपनी  भविष्य  निधि  की  पुरी  राशि  अप्निम  राशि  के  रूप  में  लेकर

 समाप्त  कर  दी  है  ।  इन  दोनो  मिलों  के  7500  क्मेंचारियों  के  पास  wa  aval  काम  चलाने के

 लिये  कुछ  नहीं  है  उनमें  से  कुछ  को  बच्चों  को  स्क्लॉ  से  हटाना  पड़ा  है  क्योंकि  वें  उनकी
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 watt  विधेयक

 ans  _

 स्कूल  फ़ीस  देने  मं  .  थे  ।  इसको  दो  करोड़  रुपये  का  कुछ  भाग  कमंचारियों  को  उनकी

 मजदूरी के  रूप  में  दे  दिया  जाये  ।  इससे  उन्हें  कुछ  राहत  मिलेमी
 ate

 उन्हें  भूखे  नहीं
 मरना

 पड़ेगा  |

 हमारा  यह  प्रयत्न  है  कि  थे  मिलें  कुशलता  से  चलें  ।  लक्ष्मी  रतन  मिल  का  90  प्रतिशत

 उत्पादन  श्रौर  एथ्टन  qe  का  80  प्रतिशत  उत्पादन  चाहे  yet  at  facta  सेना  के

 लिये  होता है  ।  सरकार  को  यह  सुनिश्चित
 करना  चाहिये

 कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  इन  मिलों

 को  अपने  भ्रधिकार  में  लिये  जाने  के  बाद  ये  मिलें  रक्षा  उत्पादन  एककों  के  सहायक  एकक  बनें  ।

 नये  बोर्ड  में  जनप्रतिनिधि  शामिल  किए  जाने  चाहियें  ।  पुराने  निदेशकों  को  अपने  पदों  पर  बने

 नहीं  देना  चाहिये  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समथेन  करता  हूं  ।

 श्री  Gqo  शरार ०  दामाणी  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  लक्ष्मी  रतन

 काटन  मिल्स  तथा  एथटेन  वैस्ट  एण्ड  कम्पनी  15  महीने  पहलें  बन्द  किये  गये  थे  जिसके  फलस्वरूप

 5000  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गये  थे  ।  ये  कमंचारी  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  कर  रहे  थे  ।  मैं

 इस  बात  से  बहुत  खुश  हूं  कि  सरकार  इनका  ने  प्रबन्ध  तपने  हाथों  में  ले  लिया  है  जिससे  इन

 चारियों  को  फिर  से  रोजगार  मिल  जाएगो

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  श्रोर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  मोटा  शौर  मध्यम  किस्म  का

 कपड़ा  बनाने  वाली  मिलें  बड़े  कठिन  समय  से  गुजर  रही  हैं  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलो

 को  नियंत्रित  कपड़े  के  दायित्व  से  छूट  मिल
 गई  है

 लेकिन  फिर  भी  उनमें  भारी  हानि  हो  रही  है

 क्योंकि  वहां  प्रयोग  में  ary  वाली  रुई  का  मूल्य  100  प्रतिशत  बढ़  गया  है  श्रौर  इसके  साथ  अरन्य

 aq  भी  बढ़  गये  है ंजब
 कि  कम  मांग के  कारण  उनके  उत्पादों के  मूल्य  पर्याप्त  रूप  से  नहीं ब

 इन  वर्षों  में  जनता  की  रुचि  भी  बदल  गई  लोग  we  मोटे  ate  मध्यम  किस्म  के  कपड़े

 को
 पसन्द  नहीं  करते  हैं  जब

 कि
 ये  कपड़े

 20
 वर्ष  पूर्व  बहुत  लोकप्रिय थे  ।  जब  तक  ये  मिलें  अपने

 उत्पादन  में  परिवतंन  नहीं  करतीं  तब  तक  कठिन  स्थिति  चलती  रहेगी  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  नियंत्रित  कपड़े  का  मूल्य  उसकी  उत्पादन  लागत  से  40  प्रतिशत  बम

 इतने  कम  मृत्य  पर  भी  इस  कपड़े  की  खरीद  कम  है  ।  fantasy  के  पास  स्टाक  जमा  होता
 जा  रहा  है  ।  ale  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  aaa  स्टाक  को  कम  करने  के  लिये  उन्होंने  भ्रपने

 वितरकों  को  स्टाक  रीलीज  किया  है  ।  इसका  ae  झा  कि  कम  मुल्य  पर  भी  इसको  मांग  कम

 इस  बात  पर  विचा
 र

 किया  जाना  चाहिये  कि  क्या  इसमें  परिवतन  किया  जा  सक  ता  है  ताकि

 जनता  को  बढ़िया  किस्म  का  कपड़ा  मिल  सके  ।  जब  लोगों  को  उनकी  पसन्द  का  कपड़ा  मिलेगा  तो

 उन्हें  अधिक  मूल्य  देने  की  कोई  श्रापत्ति  नहीं  होगी  ।  श्र्त  इसके  ढांचे  में  परिवर्तन  करने  के  लिए

 कुछ  कदम  उठाने  होंगे  ।

 नियंत्रित  कपड़े  का  fry  वर्ग  के  लिये  कपड़े  की  प्रणाली  में  परिवर्तन  करने  की
 आवश्यकता

 gi  उद्योगों  को  हिदायतें  कि  वे  अपना  25  प्रतिशत  उत्पादन  लागत  मूल्य  पर  ही
 सप्लाई  करें  श्र  इसमें  मुल्यह्लवास  न  जोड़ें  ।  थह  लागत  मूल्य  मिल  के  प्रबन्धकों  द्वारा  नहीं  afer

 सूती  कपड़ा  द्वारा  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  ।  इसका  वास्तदिक  हल  यही  है  क्योंकि

 जनता  को  विभिन्न  प्रकार  का  कपड़ा  कम  मुल्य  पर  fA
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 Shri  Shukla  (Bharaich)  :  I  support  this  Bill.  The  question  of  taking  over
 private  company  by-Government  arises  due  to  miSmanagement.  The  owners  of  private
 companies  create  such  conditions.  They  take  loans  from  banks  for  the  development  of  the
 company  but  utilise  it  some  where  else,  where  they  expect  more  profit.  They  stop  paying
 income-tax,  excise  duty  etc.  to  Government.  They  also  stop  paying  wages  to  workers  and  their

 economic  condition  of  the contribution  to  Provident  Fund,  resulting  in  deterioration  0

 company.  In  the  end  they  declare  lay  off  as  has  happened  in  these  mills.

 There  are  various  departments  of  the  Government  Which  are  responsible  for  ensuring
 proper  functioning  of  the  mills.  But  unfortunately  their  work  has  not  been  up  to  the  mark.
 I  am  forced  to  comment  that  the  Provident  Fund  Commissioner  has  been  showing  soft  corner

 The  commissioner  has  not  taken  any  action  against  the  ma- to  the  defaulting  mill  owners.
 nagement  or  the  oWners  of  those  mills  which  have  failed  to  deposit  the  provident  fund  many
 of  the  workers.

 Now  these  two  mills  have  been  taken  over  by  the  Government.  The  Government  should
 ‘give  an  assurance  that  allduesofthe  workers  Will  be  paid.  Theduesofthe  workers  should
 be  made  the  first  charge  on  the  compensation  to  be  paid  to  the  share  holdersor  mill  owners.
 It  isonly  after  deducting  the  dues  of  the  workers  that  the  remaining  amount  should  be  paid  to
 the  share  holders  or  the  mill  owners.

 There  is  another  basic  question.  Under  the  provisions  of  the  bill  the  entire  management
 Stands  dissolved.  The  billis  silentover  the  point  whether  any  person  from  the  old  management
 can  be  taken  in  the  new  management.  I  Want  to  point  out  that  in  the  new  management  only
 honest  and  efficient  persons  from  management  should  be  taken.  Those  people  in  the
 old  management  who  have

 contiributed
 to  the  sickness  of  the  mill  stould  not  beincluded  in  the

 neW  management.

 Itis  often  seen  that  the  millowners  are  themselves  responsible  for  the  sickness  of  the  mills.
 ‘Under  the  circumstances  created  by  mill  owner  the  Government  have  no  option  but  to  take
 -over  the  mills.  In  most  ण  the  cases  it  is  seen  that  the  mill  owners  do  notinstal  new  machinery
 even  though  the  old  machinery  might  have  out  lived  its  utility.  There  should  be  provision

 for  compulsory  installation  of  new  machinery  after  a  specified  period.

 While  supporting  the  present  bill  I  would  suggest  that  while  introducirg  such  bills  Gov-
 ernment  should  furnish  full  report  to  the  House  explaining  the  reasons  responsible  for  the
 sickness  of  the  mill.  Moreover  it  is  of  utmost  impotance  that  the  Government  should  take
 -timely  action  to  prevent  the  mills  falling  sick.

 Shri  Hari  Singh  (Khurja)  :  The  Government  have  taken  over  the  manegement  of  Laxmi-~
 rattan  and  Aherton  West  Cotton  Mills,  as  the  closure  thereofhad  rendered  five  thousand  wor-
 kers  Jobletss.  At  present  ideological  war  is  goingon  between  the  big  industrialists  and  the
 Governmet.  The  policies  of  the  Government  do  no  suit  their  conveience  and  as  a  result
 thereof  they  create  Such  conditions  which  are  responsible  for  the  falling  sick  of  their  mills.

 are  rot  the  only  sick  mills  and  there  is  every  likeldihood  that  some  other  mills  may  806.0
 failin  the  line.  No  one  can  rootout  the  apprehension  that  all  the  textile  millowners  may  come
 together  for  creating  textile  crisisin  the  country.  Cloth  isan  essential  Comodity  next  only
 food.  The  Govenment  should,  therefore,  keep  a  watch  on  the  functioning  of  textile  mills  of
 that  they  did  not  creatcrisis  forthe  Country.  There  should  be  a  Committee  to  छ्०  11110  the

 of  the  mills  from  time  to  time  so  as  to  keep  a  Watch  on  the  functioning  of  the  mils,

 I  have  the  Satisfaction  of  saying  that  our  textile  technology  has  gone  ahead  and  some  of
 our  mills  are  producing  such  cloth  which  can  be  compared  favourably  with  the  Cloth  produced
 in  advanced  countries.  The  demand  of  our  cloth  in  foreign  market  has  gone  up.  This  aj]
 ‘shows  our  advancement  and  the  hardwork  put  in  bythe  Ministry.  Butthe  good  ofour  country

 is  Socialism.  We  should  not  give  much  importance  to  varieties,  designs  and  prints  etc,  The
 textile  mills  shouldnot  be  allowed  to  producetoo  many  varieties.  Theze  should  not  be  more
 than  five  or  six  varieties  of  cloth.

 The  textile  mills  which  are  being  taken  over  have  taken  certain  loans.  Why  should
 the  Government  alone  bear  the  burden  of  paygment  of  those  loans.  Theowners  of  these
 units  should  also  share  this  burden.

 I  support  the  bill.

 Shri  M.C.  Daga  (Pali)  e ष्  It  is  good  that  the  Government  are  taking  over  these  units
 in  the  interest  of  the  workers  This  measure  Will  give  relief  to  five  thousand  workers,  But
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 at  the  same  time  I  fail  to  understand  as  to  why  the  workers,  are  being  deprived  of  the  benefits
 of  the  Industrial  Employment  (Standing  Orders)  Act,  1946,  the  Industrial  Disputes  Act,  1947
 and  the  Minimum  Wages  Act,  1948..  The  workers  are  already  in  difficulty  and  to  ,deprive
 them  of  the  benefits  of  these  acts,  particularly  the  benefits  of  the  Minimum  Wages  Actis  not

 justified.

 I  Would  like  to  draw  the  attention  of  the  House  to  the  following  lines:—

 allor  any  of  the  enactments  specified  in  the  Schedule  shall  not  apply  or  shall

 apply  With  such
 omission  क  ado  ptations,

 Whether  by  Way  of  modification,
 addition

 or

 It  has  been  further  stated

 (6)  The  operation  of  all  or  any  contracts,  assurances  of  property,  agieements,
 Settlements,  aWards,  standing  orders  01  otherinstumentsin  force.....  .imme  ia-
 tely  before  the  date  of  issue  of  the  notification  shall  remain  suspended........

 This  means  the  Government  are  taking  powers  to  change,  modify  or  caticel  in  contracts
 etc.  entered  into  by  these  companies.  When  the  Government  are  taking  over  the  manage-
 ment  of  these  companies,  they  should  honour  the  agreements  etc.  Signed  by  these  mills,
 other  Wise  the  affected  persons  would  suffer.

 My  next  suggestion  is  that  all  the  sick  mills  should  not  be  taken  over  by  the  Centre.
 ‘There  might  be  somany  sick  millsin  the  Country.  There  are  twenty  two  statesin  our  Coun-
 try  and  the  State  Governments  are  there.  The  management  of  the  sick  mills  should  be
 entrusted  to  the  State  Governments  and  ह  need  be  the  finances  can  be  provided  by  the  Centre.
 I  am  of  the  view  that  this  arrangement  ४18 |  yield  betterresults.  With  all  this  I  will  say  that
 the  Centre

 is  free  to  issue  guide  lines  to
 the

 States.

 श्री  सी ० एम ०  TeIHA  :  सर्वप्रथम  मैं  सभा  का  ध्यान  विधेयक  की

 वना  की  श्रोर  दिलाना  चाहता  हं  ।  इन  मिलों  के  बन्द  होने  से  लगभग  5000  श्रमिक  बेरोजगार

 हो  गये  थे  ।  परन्तु  विधेयक  की  प्रस्तावना  में  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  ।  सरकार  ने  विधेयक

 की  प्रस्तावना  में  इन  मिलों  के  श्रधिग्रहण  के  ये  कारण  बताये  हैं  कि  इनके  बन्द  हो  जाने  से  रक्षा

 विभाग
 को

 कैनवस  तथा  दसूती  की  सप्लाई  पर  कुप्रभाव  पडा  हू  तथा  समाज  के  कमजोंर  वर्गों  को

 मोटा  और  दरमियाना  कपड़ा  मिलने  में  कठिनाई  पेश  झाई  है  ।  इन  दो  कारणों  के
 सिवाय इन

 मिलों

 के  प्रा  ग्रहण  के झ्न्य
 कारण

 नहीं  बताये  गये  हैं  1

 मैं  विधेयक  के  विरुद्ध  नहीं  है  att  न  ही  भ्रधिग्रहण  के  विरुद्ध  मैं  तो  केवल  यह  बताना

 थाहता  हैं  कि  सरकार  ने  जिस  कारण  से  अ्थत  5000  श्रमिकों  को  बेरोजगारी  से  बचाने  के  लिए

 इन  मिलो  का  ग्रधिप्रहण  शिया  उस  का  प्रस्तावना  में  उत्लेखन  क्यों  नहीं  fay:  गया  ।  सरकार  को

 प्रस्तावना  तयार  करते  समय  निष्पक्ष  ate  ईमानदार  होना  चाहिये  था  |

 इस  देश  में  बहुत  सी  ae  मिल  जिन्हें  सरकार  को  अपने  HTHTT  में  कर

 लेना  चाहिये  ।  सरकार  को  श्रपनी  नीति  के  रूप  में  बेरोजगा री
 को  प्रेरक  घटक  के  रूप  में  मानना

 जिसके  भ्रन्तर्गत  मिल  का  अ्रधिग्रहण  किया  जा  सके  ।  यदि  यह  प्रेरक  धटना  है  तो  उन

 सभी  बन्द  पड़॑  मिलों  fraser  asta  किया  जा  सकता
 है  श्रौर  asta दूर  हो  सकती  विस्तृत
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 जांच  की  जानी  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं  होना  चाहिये  ।  प्रत्येक

 मिल  के  सम्बन्ध  में  समान  नीति  श्रपनाई  जानी  चाहिये  ।  बेरोजगारी  को  ही  एक  मात्र  प्रेरक  घटक

 माना  जाना  जिसके  लिये  कर्मचारी  उत्तरदायी  नहीं  हैं  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  अ्रभिरक्षक  की  नियक्ति  की  जाएगी  ।  इन  दो  मिलों  के  अधिग्रहण  के

 लिये  पृथक  विधेयक  लाया  गया  यदि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निग्म  ठीक  से  बनाया  गया

 इस  विधेयक  की  जरूरत  नहीं  पड़ती  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  श्रधिनियम  ने  इस  निगम

 द्वारा  अ्रधिग्रहण  किये  जा  सकने  वाले  मिलों  की  संख्या  बहुत  कम  रखी  गई  जिसका  परिणाम  यह

 होता  है  कि  जब  कभी  सरकार  को  किसी  मिल  का  भ्रधिग्रहण  करना  होता  उसे  ससद  के  समक्ष

 विधेयक  लाना  पड़ता है  ।  यह  बिल्वुल  श्रनावश्यक है  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  श्रधिनियम  में

 संशोधन  किया  जाना  जिससे  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  क्षेत्र  सीमा  समाप्त  की  जाये

 और  यह  मिलों  के  अधिकार  में  ले  सके  ।  सरकार  को  इस  बारे  में  विचार  करना  चाहिये  श्रौर

 इस  ग्राशय  का  संशोधनकारी  विधेयक  लाया  जाना  चाहिये  ।

 मैं  सरकार  को  बधाई  देता  ह  कि  सरकार  ने  इन  मिलों  के  श्रधिग्रहण  का  निर्णय  किया  है
 ।

 मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  बी०  वी०  नायक  :  मिलों  का  श्रधिग्रहण  करना  गलत  नहीं  श्रपितु  यह

 समझ  नहीं  भ्राता  कि  निदेशक  मंडल  के  उन  सदस्यों  को  जिन्होंने  aaa  कतंव्य  का  पालन  नहीं  किया

 उनको  मुश्रावजा  कयों  दिया  जा  रहा  है
 ।

 विधेयक  के  seer  तथा  कारण  सम्बन्धी विवरण  से  यह

 ज्ञात  होता  है  कि  उन्हें  10000  ्रथवा  8000  रुपये  की  राशि के  हिसाब  से  TATAST  feat  जायेगा

 परन्तु  यह  मुश्नावजा  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ।  उनको  मुश्रावजा  देना  तो  ऐसी  बात  है  जैसे  कि

 डाक्टर  रोगी  से  फीस  लेने
 की

 बजाय  उसे
 फीस

 दे
 ।  !

 सरकार  द्वारा  मिलों  के  श्रधिग्रहण  का  सिद्धान्त  यह  होना  चाहिए  कि  कमंकार  बेरोजगार

 नहों  और  कुप्रबन्ध  को  दूर  किया  जा  सके  ।  सरकार  को
 प्रबन्ध  के  लिये  उन्हें  श्रपने  प्रघिकार  में

 लेना  न  कि  उनकी  श्रास्तियों  को  देख  कर  सरकार  को  पुराने  जिन्होंने  श्रपना

 कतंव्य  नहीं  निभाया  द्वारा  लिये  गये  उनके  उनकी  वचनबद्धताओं  तथा  गलतियों

 की  गारंटी  नहीं  देनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  रुग्ण  मिलों  को  श्रधिकार  में  लेने  का  faa  गलत

 श्रौर  खराब  कोई  भी  व्यक्ति  इतना  धन  नहीं  लगाना  केवल  इन  सिलों  की

 अआस्तियां  पौर  सम्पत्तियां  एवं  कारखाने  ही  श्रपने  श्रधिकार  में  किये  जाने  चाहिएं  ate  far  नये

 सिरे  से  काम  श्रारम्भ  किया  जाना  चाहिए  |

 I  would  like  to  point  out  that  no  compenSation  should  be  paid  to  the  millowners.  The  mill-
 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  (12181  :  Mr.  Chairman,  Sir,  while  supporting  the  Bill,.

 owners  have  utilised  the  profits  earned  by  them  from  these  mills  in  making  investments
 else  Where  from  Where  they  could  earn  more  profits.  They  knew  it  fully  Well  thatin  0856  the
 mills  fall  sick,  the  Government  will  take  them  over  and  they  Will  be  paid  compensation  for  that.

 They  tookno  steps  for  replacing  theold  machinery  and  modernising  the  mills  because  to  them
 it  was  more  profitable  to  insert  their  earnings  elsewhere  and  get  the  compensation  for  these

 mills;  when  they  fall  ill,  instead  of  making  investments  in  these  mills  for  modernising  them.
 The  old  machinery  is  useless  for  the  Government.  What we  have  to  do  with  this  old

 machinery?  We  should  only  see  that  no  worker  is  rendered  jobless.  ‘Fhe  old  machinery
 should  be  given  to  the  old  owners  and  they  can  auction  if  they  The  Government
 While  taking  over  the  sick  mills  should  pay  no  compensation  for  the  old  machinéry,  as  it  is:
 useless.  The  Government  should  start  the  mills  with  new  machinery.
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 25  1976  मेटल  कारपोरेशन  तथा

 on
 प्रकीणं  विधेयक

 A  tendency  is  growing  among  the  mill  owners  to  allow  their  mills  fall  sick,  because  they
 know  that  they  will  be  paid  compensation,  whenever  their  mill  is  taken  over.  Prevention  is
 better  than  cure.  The  Government  should  take  steps  to  See  that  the  mills  are  not  allowed  to
 fall  sick.  A  watch  should  be  kept.on  the  Working  of  the  mills  and  timely  action  should  be
 taken  to  arrest  deterioration  in  the  functioning  of  the  mill.

 Coarse  cloth  which  is  being  produced  by  these  textile  mills  isnotof  good  quality.  Also
 the  type  of  cloth  required  in  a  particular  area  is  not  supplied  to  the  people.  The  matter  should
 be  looked  into,  I  support  the  Bill.

 वाणिज्य  मंत्री  ०  डी
 ०  पी ०

 :  लक्ष्मी  रतन  कॉटन  मिल  10-5-75  को

 तथा  एथरटन  वैस्ट  कॉटन  मिल  2-5-75  को  बन्द  की  गई  इन  मिलों  के  बन्द  हो  जाने  के

 कारण  उत्पादन  पर  कुप्रभाव  पड़ा  है  तथा  लगभग  5500  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गये  ।  यह  राष्ट्रीय

 हानि  हुई  हम  चाहते  थे  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  इन  मिलों  को  अधिकार  में  ले  ले  अथवा

 कोई  ऐसा  तरीका  SST  जाये  जिससे  इन  मिलों  में  काम  चालू  किया  जा  सके  ।  हमने  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  सरकार  को  इन  मिलों  को  झपने  में  लेने  का  अनुरोध  किया  था  ।  हमारे  समूचे  प्रयास

 विफल  हों  क्योंकि  इन  मिलों  को  पुनः  चालू  करने
 में  प्रनेक  कठिनाइयां  थीं  ।  इन  परिस्थितियों

 में  कमूंचारियों  के  व्यापक  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्पादन  को  च्यलू  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 कपड़ा  निगम  के  पास  इन  मिलों  को  श्रपने  श्रघिकार  में  लेने  की  बजाय  और  कोई  चारा  नहीं  था

 जहां  तक  लक्ष्मी  रतन  कॉटन  मिल  का  सम्बन्ध
 है  इसका  कुल  वाषिक  उत्पादनਂ  3  करोड़

 रुपय ेके
 लगभग

 था  ।
 इसकी

 वतंमान  श्रास्तियां
 1.  5  करोड़  तथा  दायित्व  78  करोड ़के  लगभग

 इसे  gt  चालू  करने  के
 लिये  3.  20  करोड़  की श्रावश्यकता  होगी  ।  जहां तक  gq  dr  बैस्ट

 कॉटन  fret  का  सम्बन्ध  इसे  पुनः  चालू  करने  में  2  करोड़  70  लाख  रुपये  की  श्रावंश्यकता  होगी  ।

 यह  wer  गया  है  कि
 विधेयक  की  प्रस्तावना  में  श्रधिग्रहण  के  कारणों  में  बेरोजगारी  सम्बन्धी

 दृष्टिकोण
 का  serra  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  उद्देश्यों  और

 का
 रणों  के  विवरण  में  हमने  बताया

 है  कि
 मिलों  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण  5000  से  alas  कर्मकार  बेकार  हो  गये  इससे  साफ

 जाहिर  है  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  चिन्तित

 मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हुं  कि  सरकार  की  यह  नीति  हीं  है  कि  किसी  मिल  विशेष  की

 स्थिति  पर
 विचार  किये

 बिना  एक  के  बाद  एक  रह्ग्ण  fra  का  श्रधिग्रहण  किया  यदि  सरकार

 किसो  भी  श्राधार  पर  रुगण  मिलों  को  अपने  श्रधिकार  में  लेती  है  तो  उससे  ऐसा  लगता  हैकि  सरकार

 केवल  रुग्ण  मिलों  की  देख  भाल  कर  रही  है  ौर  लाभ  पर  चलने  वाले  एककों  को  गैर-सरकारी  हाथों
 में  छोड़  रही  यह  समस्या  का  कोई  झादशं  हल  नहीं  इसी  से  सरकार  ने  इस  मामले

 में  नया  और  गहन  दृष्टिकोण  श्रपनाया  है  ।

 यदि  राज्य  सरकार  के  लिये  इन  मिलों  को  अ्रपने  झधिकार  में  Gar  संभव  तो  निश्चय  ही

 यह  बहुत  Ta  बात  होती  ।  कुछ  मामलों  में  यह  ore  समाधान  होगा ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 मिलों  को  झपने  हाथ  में  लेना  एकमात्र  निदान  नहीं  है  श्रौर  न  ही  यह  उत्तम  सरकार  यह  भी

 नहीं  चाहती  कि  ऐसी  प्रत्येक  मिल  को  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  श्रपने  हाथ  में  बयोकि  एसा  करना

 सरकार  की  सामान्य  नीति  नहीं  है  ।
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 Metal  Corporation  (Nationalisation  and  Miscellaneous

 Provisions)  Bill  August  253  1976
 —

 कमंचा  रियों  के  हितों के  बारे  में  उल्लेख  frat  गया  था  ate  कहा  गया  था  कि  उनके  हितों  कीਂ

 रक्षा  की  जानी  मिलों  का  श्रधिग्रहण  ही  इस  बात  का  स्पष्ट  संकेत  है  कि  सरकार

 चारियों  के  कल्याण  के  विषय  में  कितनी  चिन्तित  जहां  तक  चूककर्ता  प्रबन्धकों  द्वारा  कमंचा  रियों

 को  देय  भविष्य  निधि  की  राशि  wer  न  करने  का  सम्बन्ध  सरकार  तथ्यों  श्रौर  श्रांकड़ों  के  श्राधार

 थर  मामलि  की  जांच  करेगी  ।  फिलहाल यह  श्रन्तरिम  व्यवस्था  जब  राष्ट्रीयकरण के  मामले

 थर  विचार  किया  तब  भगतान  श्रायुक्त  इस  की  जांच  करेगा

 सरकार  के  प्रयासों  को  सफल  बनाने  तथा  रुगग  मिलों  को  फिर सेਂ  पहले  जसी  श्रच्छी  हालत  में

 लाने के  लिये  कमंचारियों  के  सहयोग  की  बहुत  जरूरत  मैं  माननीय  सदस्यों  से  श्रनुरोध

 करूंगा  कि  जिनके  कर्मचा  रियों  के  ait  wee  सम्बन्ध  वे  उन्हे  सरकार  को  श्रधिकतम  सहयोग  देने

 के  लिये  ताकि  सरकार  प्रयासों  में  सफल  हो  सके  |

 जहाँ  तक  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  एककों  को  होने  वाली  श्रावर्ती  हानि  का  सम्बन्ध  कई

 जार  इस  सम्बन्ध  में  क  दिये  हैं  ate  बताया  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  श्रन्तगंत  काय  कर

 रही  103  मिलों  के  उत्पादन  में  दिन-प्रति-दिन  सुधार  हो  रहा  है  1975  में  जबकि  7.  60

 करोड़  रुपये  की  हानि  हुई
 थी

 गत  माह  यह  हानि  एक  करोड़  रुपये  से  भी  कम  थी  भ्र्थात्  कुल  98  लाख

 रुपये  की  हानि  हई  है

 श्री  भोगेन्द्र  :  यदि  सभी  कपड़ा  मिलों  को  सरकार aa  न  में  ले  ले  तो  वह  afar

 प्रभावशाली  हों  |

 प्रो  ०  डी ०
 पी

 ०  चट्टोपाध्याय  :
 यह  कहना  गलत  है  कि  हम  केवल  मोटा  ate  बीच  की  किस्म

 का  कपड़ा  ही  बनाते  हैं  प्रौर  हानि  उठा  रहे  एसा  नहीं कि  ऐसे  कपड़े  की  मांग  नहीं  देहात  में

 इसी  कपड़े  की  मांग  हमारे  सामने  समस्या  वितरण  सम्बन्धी  कठिनाई  है  ।

 किस्मों  at  संख्या  कम  किये  जाने  का  सुझाव  weer  हम  धीरे-धीरे  किस्मों कीਂ  संख्या

 घटा रहे  हैं

 रुगण  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  समस्या  का  हल  नहीं  यह  एक  बड़ा  ही  रचनात्मक  सुझाव

 है  कि  मिलों
 को

 उनके  ष्ग्ण  होने  के  पुर्व  सूचना  दे
 दी

 सरकार
 इस

 पर  विचार  कर  रही  है

 यह  परमावश्यक  है  क्योंकि  ऐसा  करने  पर  मिलों  के  लम्बे  समय  तक  बन्द  रहने  के  बाद  फिर  चलाये

 जाने  पर  होने  वाली  हानि  से  बचाव  हो  जायेगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सदस्यों  का  धन्यवाद  करता

 श्री  एस०  एम
 ०  बनर्जी  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  किस  तारीख  से  ये  दोनों  मिल

 मैं  यह  ade  भी  करता  हूं  कि  कर्मचारियों  को  कुछ
 धन  पेशगी दे  दिया  जाय े।

 प्रो  ०  डी  ०  पी  ०
 :  दुसरे  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  नहीं कह  मात्र  इसकेਂ

 कि  इस  सम्बन्ध  में  सहानुभूति  से  विचार
 किया  जायेगा

 ।  जहां  तक  पहले  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  मशीनों

 को  तेल  लगाया  जा  रहा  है  तथा  उसे  यथाशीघ्र  चालू  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न यह  है

 कतिपय  कम्पनियों  के  उपक्रमों  का  राष्ट्रीयकरण  होने  तक  लोकहित  में  ऐसे  ora

 के
 प्रबन्ध  ग्रहण का  उपबन्ध  इस  दृष्टि  से  करने  के  लिये  कि  कतिपय  किस्म  के
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 3  1898  )  धोती
 (afatert

 उत्पाद  निरसन
 विधेयक

 कपड़ों  जिनकी  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  श्रावश्यकता  होती  है  भ्रौर  जिनकी

 रक्षा  विभाग  को  भी  श्रावश्यकता  होती  प्रदाय  सुनिश्चित  किया  सकें

 झर  उससे  सम्बन्धित  या  श्रानुष॑गिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  खण्डवार  विचार  शुरू  करेंगे  प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड
 द  से  17,  खण्ड  1,  श्रधिनियमन  शौर  श्रघिनियम

 का  नाम  अधिनियम  का  am  बनें  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2  से  17,  श्रनुसुची  खण्ड  1,  अ्रधिनियम  प्रस्तावना  और

 अ्रधिनियम  का  नास  में  जोड़े  गये  ।

 and  the  Title  were
 Clause  2  to  17,  the  Schedule  Clause  1,  the  Enacting  Formula,  the  Preamble

 added  to  the  Bill.

 थ्रो०  डी०  पी
 ०  चट्टोपाध्याय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू ं:

 विधेयक  पारित  किया

 सभापति  महोदय  :
 प्रश्न यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  पीजी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 atat  (atfafraa  उत्पाद  निरसन  विधेयक

 DHOTIES  (ADDITIONAL  EXCISE  DUTY)
 REPEAL  BILL

 वाणिज्य  मंत्री  (sito  डी०  tito
 ०  :  मैं

 प्रस्ताव  करता हूं  :

 धोती  (afafwa  उत्पाद  1953  का  निरसन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ।”.

 1953  का  अघिनियम  हथकरघा  उद्योग  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  लागू  किया  गया

 इसके  श्रन्तगंत  मिलों  द्वारा  कोटा  से  श्रधिक  धोतियों  का  निर्माण  करने  पर  उत्पाद  शुल्क
 लगाया  गया  था  परन्तु  मिलों  द्वारा  धोतियों  का  उत्पादन  निर्धारित  कोटे  से  बहुत  नीचे  शिर
 गया  इसलिए  इस  विधेयक  का  seer  ही  समाप्त  हो  गया  इसलिए  सब  पहलुत्रों  पर
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 Bhadra  3,  1898  (Saka) Dhoties
 (acdivional

 Exicse  Duty)  Repeal  Bill

 विचार  करने  के  बाद  विधेयक  का  निरसन  करने  का  विचार  किया  गया  ।  मैं  विधेयक  को  सदन  के

 विचार  के  लिए  पेश  करता हूं  ।

 |
 श्री  बसन्त  साठे  पीठासीन

 |

 L  SHRI  VASANT  SATHE  in  the  Chair  J

 सभापति  महोदय  प्रस्ताव  पेश  ि ह्थ्रा चि

 ‘fe  धोती  1953  का  निरसन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ड

 श्री  गदाधर  :  1968  से  धोतियों  के  उत्पादन  में  धीरे-धीरे  गिरावट

 झाई  इतनी  ही  नहीं  बिजली  का  उपयोग  करने  वाली  फैक्टरियों  पर  धोती  का  उत्पादन  करने  पर

 नियंत्रण  लगा  दिया  गया  ।  इसलिए  यह  कहना  गलत  नहीं  है  कि  विधेयक  को  सदन  में  पेश  किये

 जाने  के  बहुत  पहले  से  धोती  (afateaa  उत्पाद  श्रधिनियम  लागू  नहीं  था  ।  wa  श्रधिनियम

 का  निरसन  करने  के  लिए  एक  विधेयक  सदन  के  विचा  राथ  प्रस्तुत  है  ।

 उदेश्य  श्रौर  कारण  संबंधी  वक्तव्य  में  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  धोतियों  के  उत्पादन

 में  गिरावट  ars  है  परन्तु  इसका  कोई  कारण  नहीं  बताया  गया  है  ।

 इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  मिलों  द्वारा  बनाई  जा  धोतियों  पर  कितना  नियंत्रण

 लगाया  गया  है  तथा  यह  नियंत्रण  क्यों  अर  frat  लाभ  के  लिए  लगाया  गया  इस  बात  का

 कोई  उपबंध  अथवा  गारन्टी  या  श्राश्वासन  नहीं  है  कि  समाज  के  निर्धन  वर्ग  के  हितों  की  रक्षा  किस

 प्रकार  की  जाएगी  |

 श्री  ार  ०
 एन

 ०  बमन  :  धोती  (afafera  उत्पाद  निरसन  विधेयक

 स्वागत  योग्य  विधेयक  1953  में  उत्पाद  शुल्क  लगाने  का  उद्देश्य  हथकरघा  उद्योग

 के  हितों  को  रक्षा  करना  wit  मिलों  के  उत्पादन  पर  रोक  लगाना  जिससे  वे  हथकरघा  को  हानि

 न  पहुंचा  सकें  ।  मिलों के  लिए  एक  कोटा  निश्चित  कर  दिया  गया  तथा  उससे  श्रधिक  उत्पादन  पर

 भ्रतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  लगाया  जायेगा  ।  परन्तु  इससे  मिलों  द्वारा  धोतियों  श्रौर  साड़ियों  के  उत्पादन

 में  कमी  ors  इसे  दूर  करने  के  लिए  ga  श्रतिरिकत  उत्पाद  शुल्क  को  हटाया जा  रहा  है
 श्रब  इसकी  उपयोगिता  समाप्त  हो  गई  क्योंकि  मिलें  कोटा  के  बराबर  उत्पादन  भी  नहीं  कर  रहे

 मंत्री  महोदय  यह  बताएं  कि  उत्पादन  के  कम  होने  से  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  हुई  तथा  सरकार

 ने  इसके  लिए  क्या  उपचा  रात्मक  कारवाई  की  है  ।

 भ्ररति  रिक्तਂ  उत्पाद  शुल्क  लगाने  का  एक  मुख्य  उद्देश्य  हथकरघा  उद्योग  को  प्रोत्साहनਂ  देना

 परन्तु  नं०  के०  शाह  समिति  ने  अपने  प्रतिवदन  में  कहा  का  कोटा  निश्च्ति  करने

 की  पद्धति  श्रसंतोषजनक  रही  है  तथा  इससे  हथकरघा  उद्योग  को  कोई  तथ्यपुर्ण  लाभ  नहीं  हुभ्रा  है  4.0

 मैं
 जानसा  चाहता हूं

 कि  कया  वेतंमानਂ
 भ्रेघिचियम

 से  हथकरघा  उद्योग  को  कोई  सीधा  लॉभ  होगा  और

 af  तो  fra  प्रकार
 ?

 इस  विधेयक से  निसंदेह  मिलों  को  लाभ  परन्तु  हथकरघा  उद्योग  को  कोई  विशेष  लाभ

 नहीं  होगा  ।  श्राजकल  facet  में  हथकरघा  कपड़े  की  काफी  मांग  है  ।  तथापि  मैं  विधेयक  का  पूर्ण
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 _25
 1976  धोती  उत्पाद  निरसन

 fae  _

 समथेन  करता  परन्तु  मंत्री  महोदय  यह  बात  ध्यान  में  रखें  कि  इससे  हथकरघा  उद्योग
 को

 कोई

 हानि न  हो

 Shri  K.M.  ‘Madhukar’  (Kesaria)  :  This  Bill  sought  to  provide  for  the  repeal  of  1953
 enactment,  because  the  cloth  production  figures  show  that  the  millowners  bave  violated  the
 enactment  and  85  a  result,  the  production  of  Dhoties  went  down  considerably.  The  con-
 trolled  cloth  does  not  reach  the  weaker  sections  of  the  society.  Therefore  the  Minister
 should  give  some  thought  to  devise  some  measures  to  See  that  it  reaches  the  poorer  sections  of

 community.

 It  was  not  known  why  the  stock  of  ॥५१६ ह कि  Cloth  is  piling  up.  It  Will  bring  disrepute  to
 NTC.  Attention  should  be  paid  to  the  keen  competition  among  the  private  mills  an
 NTC.  The  Government  should  take  over  the  entire  textile  industry,  because  it  is  facing  a
 Severe  crisis  today.

 The  handloom  industry  need  a  good  deal  of  encouragement.  This  industry  is  not
 being  provided  any  facilities  in  the  district  of  Champaran.  Therefore  sufficient  attention
 should  be  paid  to  bring  about  its  further  development.

 The  Minister  should  ensure  that  after  passing  this  legislation  good-quality  cloth  and
 SareeS  are  regularly  available  to  poorer  sections  at  cheaper  price.

 Shri  M.  Ram  Gopal  Reddy  (Nizamabad):  The  mill-owners  purchase  Dhotis
 from  Handioom  Weavers.at  lower  rate  and  sold  them  at  a  much  higher  rate,  after  putting  their
 trade-mark  on  them,  and  thus  made  a  lot  of  profit.  This  malpractice  should  be  checked.

 The  condition  of  handloom  Weaversin  the  country  is  very  bad.  Government  should  give
 them,  as  much  assistance  as  possible  with  a  view  to  improving  their  lot.

 प्रो०  डी  ०पी
 ०  चट्टोपाध्याय :  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  बहुत  ही  सीमित है  1949  से  1952

 के  बीच  मिलों  द्वारा  बड़ी  माता  में  धोतियां  बनाए  जाने  के  कारंग  हथक  रवा  उद्योग  को  हानि

 हो  रही  थी  ।  इसलिए  1952  में  सरकार  कों  उसकी  सुरक्षा  के  लिए  wit  अराना  पंड़ा  ।  इससे  हयकरवा

 मिलों  को  अधिक  लाभप्रद  स्थिति  में  झरा  1973  के  पहुंचते-पहुंचते  मिलों  ने  केवल  1250

 लाख  मीटर  साड़ियां  निर्मित  कीं  ।  इस  प्रकार  उपाय  सफल  रहा  और  wa  उसकी  ही

 नहीं  रह  गई  है  ।  इसी  लिए  यह  निरसनकारी  fatay
 लाया

 गया  है  ।

 उधोग  के  हितों  के  प्रति  हम  जागरूक  है  ।  नियंत्रित  कड़े  के  उतादन  से  भी

 हमने  हथकरघा  का  सहयोग  लिया  है  ।  प्रधानमंत्री  के  20  सूत्री  कार्यक्रप  का  एक  सुत्र  होने

 के  कारण  हम  इसग्रोर  विशेष  ध्यानਂ  दे  रहे है  कुछ  वस्तुएं  हथकरधा  के  लिए  dt  निश्चित

 कर  दी  गयी  है  ।

 कहने  का  set
 Te  है  कि  कानून  का  उद्धेश्य  पूरा,हो

 गया  है ग्र  aa  इसे  AIT  बनाए  रखना

 नहीं  |

 राष्ट्रीय  कपड़ा  प्रायोग
 के  उत्पादन में  gare हुमा  है  ।  उसने  लोक  sea  की  wat  यॉजिना

 बनाई  है  ।  उसे  हम  लागत  से  कभ  पर  बेच  A  ।  वहां  हम  wary  में  कर्मचारियों  का  agar  भी

 ले  रहे  105  मिलों  मे ंसे  75  में  हम  उनक  सहयोग  ले  रहे  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  श्रायोगਂ  के  बिक्री  केन्द्र  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खोने  जा  जिससे

 उन्हें  उचित  मुल्य  पर  कपड़ा  मि  a  |  रना
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 Business  of  the  House  August  25;  1976

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है

 धोती  (afaf adi  उत्पाद  1953  का  निरसन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय
 :  श्रश्न  यह  है

 शक्  खण्ड  2,  खण्ड  1,  अधिनियमन  qa  घर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  मंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2,  खण्ड  1,  भ्रधिनियमन  सत्र  ale  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़

 दिये  गये  ।

 Clause  2,  clause  1,  the  enacting  formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill.

 प्रो०  डी०  पी०  चटटोपाध्याय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं

 के  विधेयक  को  पारित  क्या

 सभापति  महोदय  :
 प्रश्न  है

 ofan  fent  जाए  ह
 विधेयक  पात  (TST  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 The  motion  was  adopted.

 ae  ae  ee  oe  eS
 &!

 भा  के  कार्य  बारे में

 RE.  BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 निर्माण  site  orate  तथा  संसदीय  ald  मंत्री  के  ०  रघुरामेण  शब  श्रावश्यक  वस्तु

 विधेयक  को  लिया  जाए  परन्तु  यह  कल  चर्चा  का  पहला  विषय  नहीं  होगा  ।  हम  पहले

 श्रमिक  भविष्य  निधि  विधि  विधेयक  को  लेंगे  ।
 उसे  पास

 क  रके  राज्य  सभा  भेजना  है  ।

 उसके  बाद  आवश्यक  ay  विधेयक  पर  चर्चा  जारी  रहेगी  ।

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  के  कथनानुसार  श्रमिक  भविष्य  निधि  विधि  )

 को  पहले  ही  लिया  जाएगा ॥
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 3  1898  (3%) )
 प्रावश्यक  वस्तु  विधेयक

 man  वस्तु  (sre)  )

 ESSENTIAL  COMMODITIES  (AMENDMENT)  BILL  (Gontd.)

 सभापति  महोदय  :  wa  हम  भ्रावश्यक  वस्तु  विधेयक  पर  चर्चा  जारी  रखेग े॥

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  यह  ग्राशा  को  गई  थी  कि  इस  विधेयक  में  एक  महत्वपूर्ण

 मामलों  पर  चर्चा  की  जाएगी  जिनसे  लोगों  में  व्याप्त  है  ale  उनके  जीवन  स्तर  के  बारे

 में  चर्चा  होगी  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  इसमें  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  इसमें  केवल  श्रौपचारिक  एवं

 तकनीकी  मामलों  को  ही  लिया  गया है
 ।  1955

 के  qv  श्रधिनियम  में  ग्रावश्यक  वस्तु  की  13

 श्रेणियां  है  लेकिन  इस  विधेयक  में  कुछ  हीं  वस्तुओं  को  लिया  गया  हैं  ।

 |  देश  में  खाधानों  तथा  मूंगफली की  बहुत  भारी  फल  हुई है
 ।  ऐवी  स्थिति में  समुचित  वितरण

 व्यवस्था  को  बनाने  तथा  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  में  क्या  बाधा  है  ।

 अझ्ौद्योगिक  उत्पादन  के  बारे  में  उधोग  मंत्री  ने  श्राश्वासन  दिया  है  fe  श्रौघोंगिक  उत्पाद

 पर  निगरानी  रखी  जायेगी  ।  श्री  पाई  ने  एक  पेनल  तैयार  किया  है  श्रौरਂ  यह  पेनल  उत्पादन

 परियोजनाश्ों  के  उत्पादन  अ्रांकड़ों  को  एकत्र  महत्वपुर्ण  बातों  का
 ad  feast  तथा  उन्हें

 जानने  श्रौ ज र  मूलभूत  ढांचे  या  विपणन  के  क्षेत्र  में  पहले  से  ही  श्रभिक्ृत  arg at  संगठितਂ  करने  के  लिये

 एक  सूत्री  तेयार  करेगा  जिससे  किः  उत्पादन  में  वृद्धि  की  जाए  ।  श्र्त  सरकार  की  उत्पादन  नीति

 का  यह  ग्रन्त  होता  है  ।  बड़ी  विचित्न  बात  है  कि  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  जहां  सरकारी  क्षेत्र  में  उत्पादन  में

 वृद्धिहुई  है  वहा  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  तालाबदी  श्रौर  छटनी  हो  रही  है  ।  हमारे  देश  में  एकाधिकार  वादी

 उत्पादन  धटाने  के  बाद  मूल्य  बढ़ा  कर  श्रपने  मुनाफे  में  वृद्धि  करने  की  नीति  श्रपना  रहे  हैं  ।  खेद है

 सरकार  ने  इस  तथ्य  की  श्रोर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 जहां  तका  रूई  तथा  जूट  के  उत्पादन  का  संबंध  है  इनका  भारी  जमाव  हो  गया  है  ।

 ऐसी  परिस्थिति  में  अ्रगले  वर्ष  उत्पादन  कम  होगा  वास्तविक  उत्पादकों  को  gear

 बढ़ाने  के  लिये  उन्हे  कोई  प्रेरणा  धौर  बरोत्साहन  नहीं  मिल  रहा है  ।

 जुट  मिल  मालिक  जूट  के  इसके  उत्पादकों  तथा  इसकी  विवणन  व्यवस्था  के

 साथ
 न्याय  नहीं

 कर
 रहे  वे  जूट  के  सामान

 का
 मूल्य  नहीं  ger  रहे  ह  जबकि जूट  का  मूल्य

 धट  गया  इसके  विपरीत  परिष्कृत  सामान के  yer  कुछ  सीमा तक  बढ़  गए  है  यही  स्थिति

 निजी  क्षेत्र  के  चीनी  मिलों  ate  कपास  मिलीं  में  व्याप्त  है  ।  we  समय  त्र  गया  है  कि  जबकि

 को  कम  से  कम  जूट  कपास  श्रौर  चीनी  सिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये  जिससे  इसकी  स्थिति

 दृढ़  हो  पौर  सरकार  का  उत्पादन  पर  fara
 हो  तथा  उत्पादन  में  निरन्तर  वृद्धि  होती  रहे  ताकि

 इन  वस्तुओं  का  उचित  वितरण  हो  शौर  उनके  मूल्य  भी  उचित  ही  रहे  ।

 मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  वितरण  के  मामले  में  वह  श्रसहाय हू  ।  अराज  जबकि  देश

 में  ्रापातस्थिति  लागू  है  व्यापारी  मौनसुन  देर  से  भ्राने  के  कारण  चोर  बाजारी  अ्रौर  जभाखारी  के

 हथकंडे  अपना  रहे  है  ।  लेकिन  सरकार  के  पास  उन  पर  नियंत्रण  के  लिये  समुचित  शक्तियां  हैं  फिर

 भी  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  शिकायत  कर  रहे है  ।

 सभापति  महोदय
 :  माननीय  सदस्य  श्रपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  है  wa  हम  act

 घंटे  की  चर्चा  वाले  विषय  को  लेंगे
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 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 रोके
 गये  महंगाई  भत्ते  की  पहली  किस्त  की  श्रदायगी

 श्री  इंद्रजीत  गुप्त
 :.  :  आधे  घंटेकी  चर्चा  at  जो  विषय  है  वहू  बहुत

 महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  इसका  संबंध  देश
 के

 लाखों  वेतन  भोगियों
 से

 सरकार  ने  मुद्रास्फीती

 को  रोकने  की  दृष्टि  से  ऑनिवायं  जमा  योजना  शुरुकी  थी  ।  दो  वर्ष  की  safe के
 बाद  यह  जानकर

 खेद  gar  कि  कमंचा्यिं  के  वेतन  में  से  मालिकों  द्वारा  काटी  गई  जिसे  अधिका  रियो  के  पास

 जमा  कराना  था  बहुत  से  मामलों  में  जमा  नहीं  कराई  गई  है  ध  करोड़ों  रुपये  की  रशि  वापिस  नहीं

 की  गई  है  ।  यह  एक  श्रत्यन्त  गंभीर  मामला है  ।

 केवल  गेर-सरकार  क्षेत्र  के  नियोक्ता  ही  दोषी  नहीं  है  बल्कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  भी

 दोषी  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  सरकार  ने  बताया  है  कि  कोल  इंडिया  लिमिटेड  श्रौर,उसकी  सहायक

 कम्पनियों  विशेषतया  भारत  कोकिंग  कोल  को  श्रतिशिकत  मंहगाई  भत्ता  जमा  खाते  में  4,  1  करोड़

 रूपये  की  जसा  करानी  है

 वित्त  मंत्री  सी  ०  2  श्राप  मेश  भाषण  पुरीਂ  तरह  पढ़िये  ।  झपको  पता

 लगेगा  कि  इसका  एवं  भाग  जमा  कराया  जा  चुका  है

 श्री  सरकार  ने  संसद  से  ही  श्रति  रिक्त  परिलब्धियां  (  ्रनिवार्य  जमा  )

 fret  पारस  कराया  है  तौ र  इसके  अतंत  यह  योजना  बनाई  है  ।  मुद्रास्फीती  को  रोकने  के  बहाने

 मजदूर  का  वेतन  मंहगाई  भत्ता  रोका  गया  है  ।  लेकिन  ae  पता  चला  है  कि  fear raatratt  ने

 यह  राशि  काट  कर  इसे  जमा  नहीं  कराया  है  ।  इसका  aa  यह्  है  कि  यहं  योजना  एक  ऐसा

 तरीका  बन  गई  है  जिससे  मजदूरों  की  जेब  से  रूपया  निकाल  कर  faratrarat  की  जेबों  में  धर

 दिया  गया  है  ।

 मेरे  2  1975  के  प्रश्न  संख्या  8369  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  Tatars

 जमा  योजना  में  कमंचा  रियो  को  उनकी  जमा  राशि के  बारे  में  पास  बुक  देने  की  व्यवस्था  नहीं  है  लेकिन

 बाद  के  वर्ष  के  अ्रन्त  में  प्रत्येक  कमंचारी  को  लेखो  का  विवरण  दिया  जायेगा  wa:  पहला  लेखा

 विवरण  कर्मचारियों  को  6  1975  को  दिया  जाना  था  श्रौरਂ  अब  6  1975  भी  यूजर

 गया  है  ।  इस  वर्ष  26  माचे को  फिर  मैंने  श्रनिवाय  जमा  में  एकत्र  हुइ  राशि  के

 में पब्रपने  fear  था  उसके  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  बताया  कि  सरकार  द्वारा

 जिन  अ्रधिकरियों  को  मनोनीत  किया  गया  है  वे  नियोक्तावार  खाता  रखने  के  लिये

 है  ।  उन्होंने  faarrararze  खाते  नहीं  रखें  है  ।  नियोक्ताओं  को  तो  प्रत्येक

 कर्मचारी  का  अगल  अलग  खाता  बनाना  है  ।  शर्त  यह  विस्तृत  जानकारी  इसलिये  नहीं  दी  '  जा

 सकी  क्योंकि  इसे  श्रगलन्प्रगल  वर्गीकृत  नहीं  किया  गया  इस  तरह  सरकार  ने  इस  काय  की

 श्रूपनी  सारी  जिम्मेदारी  नियोक्ताश्रों  पर  डाल  दी  है  ।  इसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?  कर्मचारियों

 को  झब  अ्रचानक  यह  पता  चला  है  कि  नियोजकों  ने  उनका  रुपया  हड़प  कर  लिया  श्र्त  में  सरकार

 से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  सरकारी  श्रौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में ऐसे  दोषी  उपक्रमों  को  एक

 सुची  कल  तक  सभा  पटल  पर  रखी  जायें  ।  हम  दोषी  पार्टियों  के  नाम  जानना  चाहते  हमें  पता

 लगाना  चहिये  कि  उन्हें  कितना  रुपया  काटना  था  atte  कितना  जमा  कराना  था  ।  और  उन्हों ने

 वास्तव  में  fara  रुपया  जमा  किया  है  ate  उन्होंने  जुलाई  तक  कितना  रुपया  war  कर  दिया  है  ।
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 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  रुपया  war  नहीं  कया  जा  रहा  था  तो  ये  मनोनीत  अधिकारी

 क्या  कर  रहे  थे  ।  क्या  सरकार  ने  इसे  यह  पता  लगाने  का  कष्ट  किया  कि  क्या यह  योजना  ठीक

 चलरही  है  तथा  रुपया  जमा  किया  जा  रहा  है  यदि  नहीं  तो  क्यों  नहीं
 ?

 -  अ
 यह  योजना  प्रारम्भ  में  केवल  दो  वर्ष  के  लिये  लागू की  गई  थी  ।  wae  दो  वर्ष  पुरे  हो  चुके

 द्  |  श्रब
 यह  योजना  समाप्त  की  जानी  चाहिये  ।

 इसे  प्रौर  एक
 वर्ष  के  लिये  नहीं  बढ़ाया  जाना

 चाहिये  जैसाकि  we  किया  गया  जो  लोग  रुपया  वापस  लेना  चाहते  हूं  उनका  रुपया  वापिस  दिलानें

 की  जिम्मेदारी  सरकार  को  लेनी  चाहिये  ।  सरकार  को  यह  नहीं  कहना  कि  वह  नियोक्ताओं

 से  रुपया  वसुल  करेगी  फिर  उसका  भगतान  सरकार  को  इस  धन  का  भूगतान  करना

 होगा  ate  फिर  नियोक्ताओं  से  रुपया  वसूल  करने  के  लिये  कार्यवाही  करनी  होगी  ।  त्यौहारों  के  भराने

 से  पहले  ही  कमंचा  रियों  को  रुपया  देने  के  लिये  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  सी  ०
 सुजह्ाण्यम  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विषय पर  जो  चिन्ता  व्यक्त  की  &

 उससे  मैं  पूर्णतया  सहमत  हूं  लेकिन  कुछ  यह  गलतफहमी  है  कि  नियोक्तिश्रों  ने  पैसे  का  गबन

 कर  लिया  है  भ्रौर  यह  योजना  पुरी  तरह  असफल  हुई  है  तथा  लेखों का  हिसाब  ठीक

 से  नहीं  रखा  गया  ।  मैं  श्राप  को  इस  संबंध  में  श्रांकड़े  दूंगा  ।  मामला  बिल्कुल  सीधा है  दो

 योजनायें  हैं  जहां  तक  श्रतिरिक्त  वेतन  का  संबंध  है  यह  एक  ः  के  लिये  है  ate  फिर  हम

 इसे  नहीं  बढ़ायेंगे  जहां  तक  50  प्रतिशत  महंगाई  भत्ते  का  संबंध  है  यह  दो  वर्ष  तक  है

 ar  फिर  हम  ने  इसे  श्रब  एक  वर्ष  के  लिये  बढ़ाया  है  ।  यह  श्रवधि  तीन  वर्ष  की

 हो  गई

 जहां  तक  श्रतिरिक्त  वेतन  के  भगतान  का  संबंध  है  हम  ने  इस  की  श्रदायगी पिछले

 वर्ष  श्रारम्भ कर  दी  थी  27.5  करोड़  रुपया  जो  देय  था  श्रदा  कर  दिया  है  ।  ऐसी  कोई

 शकायत  नहीं  are  है  कि  यह  राशि  वापस  नहीं  की  गई  है  ।  जहां  तक  श्रतिरिक्त  महंगाई

 के  भूगतान का  संबंध  है  इस  की  पहली  किश्त  की  6  जुलाई  को TY Waray  की  जानी थी  ।

 हमें  यह  पता  चला  है  कि  कुछ  नियोजक  रोके  गये  मंहगाई  wd  की  राशि  को

 जमा  नहीं  करा  रहे  हैं  ae  एक  वर्ष  में हम  ने  58  या  59  व्यक्तियों के  विरुद्ध  श्रदालती  कायें

 वाही कर  दी  है  ।  76,500 में  से  कुल
 388

 व्यक्ति  दोषी  इन  मामलों में  7.
 34  करोड़

 रुपया
 प्रंतग्रस्त

 है
 ।  इस  में  से  कोल  इंण्डिया  लिमिटेड  को  4.1  करोड़  रुपये  का  भुगतान  करना

 इस  महीने  की  23  तारीख  को  उन्होंने  4  करोड़  रुपया  जमा  कराया  है  ।  Ha:  शेष 3

 करोड़  रुपये
 की

 राशि  वसूल  की  जानी  है  ।  वसुल  की  जाने  वाली  शेष  3  करोड़  रुपय  की  राशि

 वसुल की  जानी  यदि  उन  नियोक्ताग्रों  ने  पसे  का  गबन  किया  है  तो  सरकार  उन  से  निपट

 लेगी  लेकिन  कर्मचारियों  को  उन  की  राशि  की  श्रदायणी  करना  सरकार  की  नैतिक ही  नहीं  अपितु

 कांनूनी  जिम्मेदारी भी  है  ।  ate हम  इस  जिम्मेदारी को  स्वीकार  करते  कमंचारियों के

 ब्याज  खोने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  उनकी  राशि  पुरी  तरह  सुरक्षित

 388  faaifzarat  द्वारा  राशि  जमा  कराने  में  दोष  किए  जाने  के  झतिरिषत  जिसे  विश्वासघात

 कदा  जा  सकता
 दुिनियोग

 तथा  श्रन्य  बहुत  से  अपराध  हूँ
 ।

 बहुत  से
 उपक्रम

 ऐसे  हैं  जिन्होंने  प्रत्येक
 कमें

 चारी  का  व्यक्तिगत  खाता  नहीं  खोला  है  ।  यह  मामले  तेजी  से  निपटायें  जा  रह ेहूं  जिससे
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 ५ कमंचारी  को  यह  पता  चल  जाये  fr  उस  at  कितना  रुपया  जमा  हो  गया  है  ate  कितना

 देय

 13  श्रगस्त  तक  मल  के  रूप  में  16.  66  करोड  रुपया  ब्याज के  साथ  करमचारियों  को

 दे  दिया  गया

 फिर  भी  इस

 में  कुछ

 अधिक

 समय
 लग  गया  भ्रब  यह  मामला  संसद

 में भी  उठाया  गया  श्राशा  है  सभी  संबंधित  व्यक्ति  इसे  तेजीਂ से  a faq  फिर  भी

 भुगतान
 की  यह  प्रक्रिया  31  श्रक्तूबर  तक  पुरी  हो  जानी  चाहिये

 इस  प्रश्न के  संबंध  में  कि  हम  दोषी  व्यक्तियों  से  यह  राशि  कसे  aga  प्रधिनियम

 में  उपबंध  किया  wat  है  कि  यह  राशि  तरन्त  मकदमा  चला  कर  लगान  के  रूप में  वसूल

 की  जायंगी  श्रौर  बकाया  या  जमा  न  कराई  गई  राशि  पर  25  प्रतिशत  की  दर  से  दण्डिक  ब्याज

 नगाया  जायेगा  |  यह  श्रभियान  शरू  कर  दिया  है  मुकदमा  चलाने  के  श्रतिरिक्त  बहुत  तेजी

 से  वसुलीਂ  की  जाएगी  ।  भविष्य  निधि  ग्रायक्त  को  388  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने

 की  सामान्य शक्ति  दे  दी  है

 मैं  यह  श्राश्वासन  देता  हूं  कि  किसी  मजदूर  की  नियोक्ता या  हमारे  हीं  की

 गलतीਂ  के  कारण  हानि  नहीं  उठानी  पड़ेगी  हम  यह  भी  सुनिश्चित  करेंगे  किं  इस  राशि  का

 यथाशीघ्र  भुगतान  किया  जायेगा  ।  हम  388  दोषी  नियोक्तांग्रों की  सुची  अवश्य  ही  सभा

 पटल  पर  रखेंगे  |  शर्त  माननीय  सदस्य  से  मेरा  श्रन्रोध  है  कि  वह  एक  ऐसी  भावंना का  प्रसार

 करने  का  यत्न
 न

 करें  कि  यहं  मांमला  एक  बडा  धोखा  है  मंहगाई  भत्ते
 श्रंतगंत

 1047 रुपया  एकत्र  झा  उसमें  से  केवलਂ  3  करोड़  रुपये  गायब हैं  ।  हमें इस  बात  को  बढ़ा  चढ़ा

 कर  नहीं  कहना  चाहिये

 यदि  नियोक्ता  श्रपनी  राशि  को  5  वर्ष  तक  शौर  जमा  देंगें  तो  हम  उस  पर

 12,  5  प्रतिशत  ब्याज  देंगे  ।  यह  गारंटीं  सरकार  शभ्रपनी  तरफ  से  दे  रही  है  ।  यह  नियोक्ताओं

 की  are  से  दी  जाने  वाली  गारंटी  नहीं है  ।

 माननीय  सदस्य  नें  कहा  है  इस  राशि  के  द्वारा  मृद्रास्फीति  पर  कुछ  प्रभाव  नहींਂ  पड़ेगा  ।  लेकिन

 मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  ।  यदि  मांग  भ्रधिक  होगी  ate  पूर्ति  कम  तो  स्वभाविक  है  कि  मुद्रा

 रंफीति  बढ़ेगी  इसलिये  हम  मुंद्रा  की  सप्लाई  को  कम  करना  चाहत ेहं
 |

 तक  नियोजकों  श्रन्य  का  प्रश्न सहित

 हैं
 उन

 के  बारे  में
 तो

 माननीय  सदस्य
 को

 मालूम  ही  है  कि  उन
 के  लिये  गत  दो  वर्षों  से

 strand  जमा  की  योजना  चल  रही  wa  हम  नें  beard  करवाये जाने  वाली

 धनराशि  में  वृद्धि  कर  दी  है  तथा  श्रब  लाभ  का  प्रतिशत
 भाग  पांच  वर्ष  के

 लिये
 श्रर्निवाय॑

 जमा

 के  रूप  में  रखना  पड़ेगा  ।  श्र्त
 नियमित

 क्षेत्र  या  ऐसे
 व्यक्तियों

 की  छोड़ा  नहीं  गया  व
 ।

 मेरे  मित्र  श्रीं  इन्द्रजीत  qa  सम्भ
 समझते  हें  कि  मानों  श्रमिकों  के

 हित  की  चिंता  उन्हें  ही  merle  रहती  & |  मैं  उन्हें  ore  कर  द  कि  सरकार  भी  श्रपने

 दायित्व॒  के  जागरूप  रहती  है  तथा  उसे  भी  समाज  के  कमजोर
 ae  की

 उतनी  ही

 अधिक  रहती

 श्री सी०  के  ०  चप्पन  :  a  घंटे  की  चर्चा  एक  लाभ  ae  gat हैं  किं  मंत्री

 महोदय  ने  aaa  दे  दिया  है  ।  संरकारी  क्षेत्र  कें
 उपक्रमों  द्वारा  4  ste

 रुपये  की

 धनराशि  का  दोषी  पाया  गया  ।  दोषी  पाय  जाने  art  388  नियोजकों में  से  केवल  58
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 के  विरुद्ध  ही  कार्यवाही  कीਂ  गई  wer  दोषियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  की  श्रन  मति  श्रब  दी  जा

 रही  है  ।  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहंता  हूं  कि  क्या  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्यभारी  व्यक्तियों

 के  fate  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  जो  कि  इस  के  लिये  उत्तरदायी हैं  ?  93  करोड़  रुपये

 की  धनराशि  वापिस  at  जानी  थी  जिस  में  से  केवल  16  करोड़  रुपये  ही  वापिस  किये

 गये  हु । अत  77
 करोड़  रुपये  welt  वापिस  किये  जाने  बाकी  हूँ

 ।
 क्या  ae  सुनिश्चित  करने

 के  लिये
 कोई  कार्योवाहीਂ  कीਂ  गई  है  कि  31  भ्रक्तूबर  1976  तक  इसका  लेखा  ठीक  हो  जायेगा

 ?

 श्री  एस०  एस०  बनर्ज  (  माननीय  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  एक  aaa

 मंत्रणा  समिति  है  ।  हमें  यह  श्राइवासन  दिया  गया  था  कि  सभीਂ  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों

 को  जमा  की  गई  धनराशि  के  रसीद  दी  जायेगी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  श्राश्वासन

 चाहता  हुं  कि  ऐसी  रसीद  सभी  विभागों  के  कमेंचारियों  को  दी  जायेगी  ।

 श्री
 सी०  सुब्रह्मण्यम  :  इन  का  तात्पयं  है  जमा  राशि  का  लेखा  दिया  जाये  ।

 श्री  ato  वी०  :  जो  श्रांकडे  प्रस्तुत  किये  गये  हे  उन  के  gaa  wa  तक

 1000  करोड़  रुपये  से  भी  alan  धनराशि  जमा  हो  गई  है  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  न्षमिकों  को  उन  के  क्षेत्र  में  कुछ  हक
 देने  के  उद्देश्य  से  क्या  श्राप  यह  सुनिश्चित

 करने  की  लिये  कोई  कार्यवाही  करेंगे  कि  जब  कोई  श्रमिक  सेवा  निवृत  हो  तो  उस की  संतान

 को  उस  क्षेत्र  में  नौकरी  प्राप्त  करने  के  लिये  कुछ  प्राथमिकता  प्रदान  की  जाये  ?

 सभापति  महोदय  :
 श्रमिकों

 के
 क्षेत्रों  का  प्रश्न  भला  इस  चर्चा  में  कंहां  सै  ar  गया  ?

 ary  यह  मामला  किसी  wea  श्रवसर  पर  उठाइयेगा  |

 Sto  at  कल  माननीय  मंत्री ने  राज्य  सभा  में  एक  वक्तव्य
 a

 feat  था  ।  वह  वक्तव्य  are  इस  सभा  में  art  fear  गया  वक्तव्य  द  ।  उस

 वक्तव्य  में  कहां  गया

 13  अगस्त  1976  तक  20.66  करोड़  रुपये  राशि  का  भगतान  मलधघन

 के  रूप  में  किया  गया  है  ।

 उन  का  कहना  है  कि  मंहगाई  भत्ते  के  16.  66
 करोड़  रुपय

 का
 भुगतान  किया

 गया  राज्य  सभा  में  कल  सप्लाई
 की

 गई  सुची  में  कुछ  बड़े-बड़े  नियोजकों  के  नामों  का

 उल्लेख  किया  गया
 है

 ।  साहू जैन  जयपुर  मिनरल  डिवेलपमेंट सिडी  जयपुर  कानपुर

 जूट  श्रलोक  जन  श्रार०  एन०  गोयंका  ag  ग्रुप  ग्राफ  जूट  मिल्स  भ्रादि ने  उच्च

 स्थायालय  में  श्रपील
 की

 हुई  मेरा  प्रश्न  है  कि  कया  सरकार  ने  इन  कम्पनियों  के  विरुद्ध

 मुकदमा
 चलातें  समय  इनम  से  किसो  को  के  विरुद्ध  गिरफ्तार  करने  का  विचार  किया

 ह्

 ?  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  कड़ी  सजा दी  जानी  श्रावश्यक  eat  न  देकर  वे  उच्च  न्यायालय

 में जा  रहे  है  श्रीर  उच्च  न्यायालय  उन्हें  रोकादेश  दे  देती  है  ।

 श्री  सी०  gaara  :  पहला  प्रश्न  सरकारी  क्षेत्र  में  दोषी  व्यक्तियों  के  बारे  में  है  ।

 हम  इस  की  जांच  करेंगे
 श्रौर  पता  लगायेंगे  कि  क्या  इस  में  कहीं  कदाचार  यदि  ऐसा

 gar  तो  हम  कार्यवाही  करने  में  नहीं  हिचकिचायेंगे  हमें पता  लगाना  होगा  कि  किन  परिस्थितियों

 अधिकारियों ने  गलत  काम  किया
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 जहां  तक  खातों  के  प्राकलन  का  संबंध  कुल  खातों
 की

 संख्या  लगभग  76,500  है  ।  उन

 388  नियोजकों  के  श्रलावा  जिन्होंने  जमा  नहीं  की  लगभग  10,000  नियोजकों

 ने  नहीं  बताया है  ।  त्र्त  हमें  उन  से  कहना  होगा  श्र  उनसे  खाते  प्राप्त

 करने  होंगे  ।  हम  प्रत्येक  राज्य  में  दल  और
 न  mm

 खातों  को  पुरा  करेंगे  ।

 इसी  कारण  मैं  2  महीने  का  समय  मांग  रहा  हूं  ताकि  31  श्रक्तूबर [क तक यह पुरा तक  यह  पुरा

 हो  सके  ।  हम  प्रयास  करेंगे  कि  इसे  यथाशीघ्र  पूरा कर  सकें  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कुछ  लोगों  ने  मामले  में  रोकादेश  प्राप्त  कर  लिये  हैँ  ।

 यह  बड़ी  अझ्रजीब  बात  है  इन  मामलों  में  क्या  किया  जाना  चाहिये  हम  इस  पर  विचार  करेंगे

 जिन  मामलों  में  उच्च  न्यायालय  ने  रोकादेश  दिया  है  उन  में  यदि  मैं  श्रासु का  के  अंतगंत

 वाह्दी  करता  हुं  तो  हो  सकता  है  कि  इस  से  न्यायालय  के  प्रवमाਂ  का  मामला  खड़ा हो  जाये

 यह  किसी  wa  कारण  के  लिये  होना  चाहिये  ।

 दूसरों  को  सबक  सिखाने के  लिये  कुछ  की  जायेगी  |  परन्तु  इस  संबंध  में

 भ्राश्वासन  नहीं  दे  रहा  यह  सुझाव  विचारणीय  है
 ।

 तत्पदचात  लोक  सभा  26  1976  /4  1898  (aH)  के  11

 बजे  तक  के  लिये  स्थणित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Thursday,  August
 26,  1976[Bhadra  4,  1898  (Saka).
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